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भारतीय संविधान सभा 
शुक्रवार, 2 सितम्बर सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे, 
अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक प्रकट 


*सेठ गोविन्ददास (मध्य प्रान्‍्त और बरार: जनरल): श्रीमान्‌ूु, आज सत्रारम्भ 
से पूर्व मैं आप का ध्यान सभा स्थगन के बारे की कुछ चर्चाओं की ओर आकृष्ट 
करना चाहता हूं। हम अपने कार्यक्रम नियत करना चाहते हैं और इस कारण हम 
यह जानना चाहते हैं कि सत्र कब समाप्त होगा। और मैं यह भी जानना जा 
कि मान लीजिये किसी अनुच्छेद के लिये कोई दिन नियत किया जाता हे 
उस दिन उस अनुच्छेद पर विचार समाप्त नहीं हो पाता है तो क्या आप उस 
अनुच्छेद पर वाद-विवाद बन्द करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे जो कि नियत 
समय में विचार समाप्त करने का एक प्रकार का आदेश होगा जिससे कि उस 
अनुच्छेद को दूसरे दिन एक बजे तक समाप्त किया जा सके। 


“अध्यक्ष: मेंने कल यह कहा था कि आज में इस सत्र के कार्यक्रम के 
बारे में कुछ विचार प्रकट कर सकूंगा। आज के कार्यक्रम के अन्त में मैं उन 
विचारों को प्रकट करूंगा। 


सभा के सदस्यों को श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की अचानक मृत्यु का संवाद देते 
हुये मुझे बहुत खेद है। आरम्भ में वे इस सभा के सदस्य थे पर बाद में संयुक्त- 
प्रान्‍्न के लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त होने पर उन्हें इस सभा को छोड़ना 
पड़ा। अपने प्रान्‍्त के वे एक महान लोक हितैषी थे और कई वर्षों तक उन्होंने 
अपना समस्त जीवन लोक-हित के लिये अर्पण कर दिया था। उनकी मृत्यु से 
वह प्रान्त विशेषकर और भी अधिक निरीहावस्था को प्राप्त हुआ है और देश के 
लोक जीवन में हमें उनका अभाव सदैव खटकता रहेगा। मैं चाहता हूं कि अपने-अपने 
स्थानों में खड़े होकर सदस्यगण उनके स्मरणार्थ उनके प्रति सम्मान प्रकट करेंगे। 


(एक मिनट तक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हुये।2 


संविधान का मसौदा-( जारी ) 
सप्तम अनुसूची-( जारी 2 
सूची 2 प्रविष्टि 5-( जारी 2 
*अध्यक्ष; कल जब सभा समाप्त हुई थी हम प्रविष्टि 5 पर विचार कर रहे थे। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): श्रीमान्‌, डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश 
किये गये संशोधन को मैं नहीं समझ पाया। 
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*अध्यक्ष: वह इस प्रकार है “कि सूची की प्रविष्टि 5 में से “जन्म और 
मृत्यु का पंजीयन” शब्दों को अपमार्जित किया जाये।” 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा था कि उसे सूची 3 
में स्थानानतरित किया जाये। उन्होंने उस संशोधन को पेश नहीं किया जो पत्र में 
दिया हुआ हे। 


“ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): पर जब हम सूची 3 
पर विचार करेंगे उस समय वह संशोधन होगा। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: तब तो मेरी गलती हुई। अब तो मैं अपना संशोधन 
पेश करना चाहूंगा। मैंने समझा कि उन्होंने यह पेश किया था कि इस समूची प्रविष्टि 
को सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये। अब मुझे यह विदित हुआ है कि उनका 
संशोधन तो बहुत ही संकुचित रूप का है। अतः श्रीमानू, अपना संशोधन पेश करने 
के लिए मैं आपकी अनुज्ञा चाहता हूं। 


*अध्यक्ष: बहुत अच्छा, श्री कामत के बाद आप पेश कर सकते हैं। प्रविष्टियों 
को लेने के पूर्व मैं सभा को यह याद दिलाऊंगा कि सेठ गोविन्द दास ने क्‍या 
कहा था। इन प्रविष्टियों के वाद-विवाद में हमें शीघ्रता करनी चाहिये और में उन्हें 
आज समाप्त करना चाहता हूं। यदि हम आज समाप्त न कर सकेंगे तो हमें दोपहर 
बाद या कल फिर बैठना होगा, क्‍योंकि सोमवार तक इन सूचियों को हम नहीं 
ले रा चाहते हैं क्योंकि आगामी सप्ताह के दिनों का कार्यक्रम मैंने नियत कर 
दिया हे। 


*थ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): मैं समझता हूं कि 
इस बात से हम सहमत थे कि आप प्रत्येक वकक्‍ता को पांच मिनट देंगे। 


“अध्यक्ष: मेंने तीन मिनट कहा था। 


*भ्री ब्रजेशवर प्रसाद: कल के सत्र की अपेक्षा तो मैं आज सायंकाल के 
सत्र को अधिक पसन्द करूंगा। 


“अध्यक्ष: में आशा करता हूं कि उसकी आवश्यकता ही न होगी। हम सब 
प्रविष्टियों को आज समाप्त कर लेंगे। 


*थ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव 
पेश करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 78 के निर्देशानुसार सूची 2 
की प्रविष्टि 45 सूची 3 में स्थानानतरित की जाये।” 


अब यह प्रस्थापित प्रविष्टि जन्म और मृत्यु के पंजीयन संबंधी खंड विहीन 
होगी। प्रविष्टि इस रूप की होगी। 


“एकल भाव इ्लातााणा; ॥0शजव5 भाव त592९059765. 7 


(लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता; चिकित्सालय तथा औषधालय।) 


संविधान का मसौदा [34] 


मैं यह सुझाव रखता हूं कि इस प्रविष्टि को सूची 3 अर्थात्‌ समवर्ती सूची 
में स्थानानतरित किया जाये। 


मैं देखता हूं कि डॉ. अम्बेडकर ने छोड़े हुये मद को प्रविष्ट करने के लिये 
एक पृथक्‌ संशोधन रखा है अर्थात्‌ मुख्य संख्यिकी के अधीन सूची 3 में मृत्यु 
और जन्म का पंजीयन। मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि प्रविष्टि 5 को मृत्यु 
और जन्म के पंजीयन के सहित या इसके बिना सूची 3, समवर्ती सूची में 
स्थानानतरित किया जाये। 


लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सालय और औषधालय को समवर्ती सूची में 
स्थानान्तरित करने वाले अपने संशोधन को प्रस्तुत करते हुये मैं यह कहना चाहूंगा 
कि लोक स्वास्थ्य हमारे देश के मंत्रिमंडलों में उपेक्षणीय विषय रहा हैं अंग्रेजी 
राज्यकाल में वह विशेष रूप से इसी प्रकार का विषय था, उसकी उपेक्षा की 
जाती थी और उसकी कुछ व्यवस्था नहीं की जाती थी जिसका यह परिणाम होता 
था कि स्वास्थ्य बहुत ही निकृष्ट कोटि का हो गया। आज हमारी सरकार का 
यह लक्ष्य है कि राष्ट्र के स्वास्थ्य में उन्नति कर उसे निकृष्ट कोटि से उत्तम 
कोटि का बनाये। यदि हमारी सरकार का यही लक्ष्य है तो लोक स्वास्थ्य को 
समवर्ती विषय बनाने के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि राष्ट्र 
अपनी पूर्ण उन्नति चाहता है तो इस विषय को उच्च प्राथम्य देना चाहिये। हमारे 
यहां एक पुरानी कहावत है “शरीरमाद्यं खलु गा ”| इसका यह अर्थ है कि 
उच्चतर जीवन के लिये स्वास्थ्य सर्वप्रथम आवश्यक है और यदि स्वास्थ्य रूपी 
दृढ़ आधार नहीं है तो बालू पर कोई दृढ़ और स्थायी भवन नहीं बनाया जा सकता 
है। यदि स्वास्थ्य रूपी आधार दृढ़ है तो उसके ऊपर बना हुआ भवन काल की 
दा पर खरा उतर सकता है और आंधी और तूफान की टकक्‍करें झेल सकता 

| 


कुछ प्रान्तों के अपने निजी अनुभव से मैं जानता हूं कि जो स्वास्थ्य की योजनायें 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रसारित की जाती हैं यद्यपि उनका उद्देश्य अच्छा होने के 
कारण वे सराहनीय हैं परन्तु केन्द्र के निदेश और सामंजस्य के अभाव के कारण 
मनोवांछित रूप में वे नहीं चल पाती हैं। गत बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रान्तों 
में स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्‍न योजनाओं में सामंजस्य करने और उनका उपक्रम करने 
हेतु केन्द्र के लिये अधिक शक्तियों की मांग की थी जिससे कि राष्ट्र के स्वास्थ्य 
स्तर को ऊंचा करने के हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो और उसमें यथाशक्य कम 


से कम विलम्ब हो। आधुनिक काल में.......। 
*अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने तीन मिनट से अधिक समय ले लिया। 


*आ्री एच.वी. कामतः मैंने समझा कि पांच मिनट का समय था। खेर, श्रीमान, 
यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत घोर मतभेद हैं मुझे विदित हुआ है कि 
प्रान्तीय सरकारों या मंत्रियों ने इस प्रविष्टि के सूची 3 में स्थानान्तरण का विरोध 
किया है और इस प्रविष्टि में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये वे इच्छुक 
नहीं हैं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह बात कहां तक ठीक है पर मैंने 
इस प्रकार की चर्चा सुनी है कि प्रान्तीय मंत्री इस प्रविष्टि की सूची 3 में स्थानान्तरण 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


करने के विरोध में हैं। इसी कारण मैं चाहता हूं कि मसौदा-समिति और यह सभा 
इस विषय पर कुछ और अधिक विचार करे। 


सभा को यह भली-भांति विदित है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी कुछ 
समय के अंतर्गत प्रान्तों को केवल भिन्‍न-2 योजनाओं और रोग निवारक-रीतियों 
का परामर्श ही नहीं दिया है वरन्‌ बी.सी.जी. जैसे टीके लगाने को एक बहुत 
बड़ी योजना प्रयुक्त की है और मुझे विश्वास है कि उसने अखिल भारतीय रूप 
में पैनीसिलिन के लिये भी उपक्रम किया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार 
ने चोपड़ा नाम की एक समिति नियुक्त करने का उपक्रम किया है जिसने लोक 
स्वास्थ्य के विभिन्‍न पहलुओं पर अपना प्रतिवेदन दे दिया है। 


इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये और इस प्रमुख तथा महत्वपूर्ण विषय 
पर विभिन्‍न दृष्टिकोणों से विचार करते हुये कि लोक स्वास्थ्य को केवल राज्यों 
की विधायिनी शक्तियों पर न छोड़ा जाये वरन्‌ इसे कम से कम समवर्ती विषय 
तो बना ही दिया जाये। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद इसे 
सूची । में शामिल करने का प्रयत्न करेंगे। पर यदि यह विषय सूची 3 में 
स्थानान्तरित कर दिया जाये तो मुझे हर्ष होगा, श्रीमान्‌, मैं अपना संशोधन पेश करता 
हूं और सभा की स्वीकृति के लिये इसे प्रस्तुत करता हूं। 


*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3600 में ॥॥8 पा! (सूची 3) 
शब्द और अंक के स्थान में ५॥8 7” (सूची ) शब्द और अंक रखे जायें।” 


श्रीमान्‌ू, इस संबंध में प्रान्तीय मंत्रियों के विरोध को मैं नहीं समझ पाता हूं। 
यदि वे यह समझते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी हे कि वे लोक स्वास्थ्य और 
स्वच्छता संबंधी समस्त समस्याओं को निपटा सकें, यदि उनका यह मत है कि 
भारत सरकार की सहायता और सहयोग के बिना चिकित्सालयों और औषधालयों 
को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है तो उनके विचार का स्वागत हेै। मैं भी 
एक प्रान्त का हूं। मैं किसी ऐसे स्थान से नहीं आया हूं जो किसी प्रान्त में न 
हो। मैं यह जानता हूं कि हमें शक्ति मिलने के बाद इन विभागों के प्रशासन में 
कमी आ गई है। यदि आप साधारण चिकित्सालय में जायेंगे तो आप देखेंगे कि 
वहां मक्खियां और खटमल बढ़ते चले जा रहे हैं। सेविकाओं के बस्त्र मैले हैं। 
वहां फिनाइल और दवा नहीं है और रोगियों का अच्छा इलाज नहीं होता है। दक्षता 
की अपेक्षा की जाती है और वह गिरती जा रही है। अतः मैं समझता हूं कि 
लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता चिकित्सालयों और औषधालयों को सूची में रखा जाये। 
जिन शक्तियों के सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि वे केन्द्र के पास रहें तो यह 
इस उद्देश्य से है कि केन्द्र का अभ्युदय होगा। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि 
केन्द्र के सहयोग का क्‍्योंकर स्वागत नहीं किया जाता है। प्रान्तों के पास पर्याप्त 
शक्तियां हैं पर उनके पास साधन बहुत सीमित हैं। यदि राष्ट्र को रोग और संक्रामक 
बीमारियों के अभिशाप से बचाना है तो जहां तक इस प्रविष्टि का सम्बन्ध है इसे केन्द्र 
को सौंप देना चाहिये। हां, मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि इन महत्वपूर्ण 
शक्तियों को छीन लेने से प्रान्तीय स्वायत्तता में बहुत अधिक रूप भेद हो जायेगा; 
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पर प्रान्तीय स्वायत्तता ही तो हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं है। वह तो केवल लक्ष्य 
प्राप्ति का एक साधन है--लक्ष्य यह है कि इस देश के लोगों की आर्थिक, राजनेतिक 
और सांस्कृतिक प्रगति। कोई आन्दोलन या विचारधारा जो भारत के लोगों की आर्थिक, 
राजनैतिक और सांस्कृतिक उन्नति में बाधक होती है उसका नाश कर देना चाहिये 
और उसे मिटा देना चाहिये। 


अध्यक्ष: में नहीं समझता हूं कि प्रान्तीय स्वायत्तता के विरुद्ध मैं माननीय 
सदस्य को उनके तर्कों को दुहराने दूं। यह संशोधन उनके अन्य संशोधनों के समान 
है। जो केन्द्र को समस्त शक्तियां हस्तान्तरित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी 
मैंने उन्हें संशोधन पेश करने दिया है, पर उनके तर्क वही हैं जिनको वे पहले 
कई बार प्रस्तुत कर चुके हें। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): मैं संशोधन संख्या 297 
को पेश नहीं करना चाहता हूं। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: पेश किये गये संशोधनों में से में किसी 
संशोधन को भी स्वीकार नहीं करता हूं। 


“अध्यक्ष: श्री कामत द्वारा पेश किये गये संशोधन (280) पर अब में मत 
लूंगा। प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 78 के निर्देशानुसार सूची 2 
की प्रविष्टि 45 सूची 3 में स्थानानतरित की जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: इसके बाद श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 
77 को सभा के समक्ष मतार्थ रखता हूं। प्रश्न यह हे 


“कि संशोधनों को सूची के संशोधन संख्या 3600 में ॥॥& पा! (सूची 3) 
शब्द और अंक के स्थान में ५॥8 7” (सूची ) शब्द और अंक रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि ।5 में से “जन्म और मृत्यु का पंजीयन! शब्दों 
को अपमार्जित किया जाये।” 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 45 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 45 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 
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प्रविष्टि 46 
“अध्यक्ष: प्रविष्टि [6 पर अब विचार किया जायेगा। 
*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 6 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 
“[6, ९/0743225 40 98065$ एशगांगा] 6 896. 7 
(6. राज्य के अंतर्गत स्थानों की तीर्थ यात्रायें।) 


श्रीमानू, सूची 2 की इस प्रविष्टि में केबल यह कहा गया है “भारत के बाहर 
के स्थानों की तीर्थ यात्रायों को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्रायें।। अत: मैं यह सोचता 
हूं कि सूची 2 की प्रविष्टि 46 के स्थान में हम “राज्य के अंतर्गत स्थानों की 
तीर्थ यात्रायें' शब्द रखें। 

*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌, प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना 
के संशोधन का यह प्रयोजन है कि प्रान्त के अन्तर्गत स्थानों की तीर्थ यात्रायें राज्य 
के अधिकार में हों। प्रविष्टि ।6 में ठीक यही विचार अ्तर्विष्ट है। कोई राज्य 
वास्तव में किसी अन्य राज्य की तीर्थ यात्राओं में जो कुछ हो रहा है उसमें हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता है। जिस रूप में प्रविष्टि 46 है उसमें यह विचार स्पष्ट रूप 
में आ जाता है। 

“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: क्‍या यह विचार उस प्रविष्टि में आ जाता है? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः जी हां, वह पूर्णतया उसमें आ जाता है। शब्द वही 
है जो भारत शासन अधिनियम में हेै। केवल हज ही एक ऐसी तीर्थ यात्रा हे जिससे 
केन्द्र का संबंध है। यही एक ऐसा विषय है जो पूर्णतया केन्द्र के अधिकार में 
है। यदि हज की तीर्थ यात्रा या हज के लिये यात्रियों के यातायात का विनियमन 
करना हो और यात्रियों को निरोधावासन इत्यादि के संबंध में प्रान्तीय सरकारों को 
निदेश देने हों तो केन्द्र यह सब करेगा। प्रो. शिब्बन॒ लाल के संशोधन को स्वीकार 
करने से इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि सभा 
इस संशोधन को अस्वीकार करे और जिस रूप में प्रविष्टि है उसे उसी रूप में 
पारित करे। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 6 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 
*]6., 7९/043225 40 98065$ श्ांंगा] 6 896. 7 
(6. राज्य के अंतर्गत स्थानों की तीर्थ यात्रायें।) 

संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 में प्रविष्टि 6 प्रविष्ट की जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

प्रविष्टि ।6 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
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प्रविष्टि 7 


“अध्यक्ष: प्रविष्टि 77 पर कोई संशोधन नहीं है। अत: मैं उस पर सभा का 
मत लूगा। 


प्रविष्टि 77 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 8 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 8 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


"[6. ॥07टा०णा गाराप्रयाए प्राए्शाधं।65, 5प्र)]|०९ 00 ॥6 कञा0एंशं0णा$ 0 6 
765 40, 40-७0, 57, व 57-54 0एीव॥9 97 थभात दा।ए 47-4 एीवआई वा, 7 


(8. सूची । की प्रविष्टियों 40, 40-क, 57 और 57-क तथा सूची 3 की 
प्रविष्टि 7-क के उपबन्धों के अधीन रहते हुये शिक्षा, जिसके अंतर्गत 
विश्वविद्यालय भी हें।) 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमानू, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने नाम के तीन 
संशोधनों में से केवल दूसरे को ही पेश करूंगा। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3607 में की सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 8 के अन्त में, “5फ)]०९० ०0 ॥6 5फ्थरंहरणा, क्रार्लाणा भाव ०णा70] 
्॑ 6 60एथयागशश। ० 7709' (भारतीय सरकार के अधीक्षण, निदेशन और 
नियंत्रण के अधीन) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


*शथ्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): श्रीमानू, समय की बचत 
के कारण मैं अपने संशोधन संख्या 242 को पेश नहीं कर रहा हूं। 


मौलाना हसरत मोहानी (यूपी : मुस्लिम): जनाब वाला, यह बात शायद आप 
सब लोगों को अजीब मालूम होगी कि मैं जो सबसे बड़ा प्राविन्‍्शयल अटोनोमी 
का मोवाफिक और सेंटर को पावर देने का मोखालिफ हूं क्या वजह है कि मैं 
इस खास मसले में सेन्टर को दखल दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। एजूकेशन 
का मसला बजाय इसके कि प्राविश्शयल सबजेक्टस में हो इसको कांकरेन्ट लिस्ट 
में जाना चाहिये। फिर भी मैंने इसका लिहाज रखा और यह नहीं कहा कि इसको 
पहली लिस्ट में जाना चाहिये। चूंकि मैं सेन्टर को पूरी ताकत नहीं देना चाहता 
इसलिये मैं इसको कांकरेन्ट लिस्ट में रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह भी 
नहीं कहता लेकिन मजबूरी है। मैं यह देखता हूं कि मेरे दोस्त डॉ. अम्बेडकर 
साहब यह कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में मैं अपने दोस्त नज़ीरुद्दीन अहमद 
का हमख्याल हूं कि वह हर मामले में सेन्टर की ताकत बढ़ाते जाते हैं और 
सूबों की ताकत को बिल्कुल मिटाते जाते हैं। मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़कर 
कहता हूं कि जो कुछ आज यहां हो रहा है उसका नतीजा मैं तो यह 
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[मौलाना हसरत मोहानी] 


देखता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब हमारे कांस्टीट्यूशन का नेचर (एा८) ही 
बदलना चाहते हैं। पहले तो मेरा ख्याल यह था कि जो कांस्टीट्यूशन बन रहा 
है वह आब्जेक्टिव रिजोल्यूशन्स ((90]०८०४८ ॥२९४०।प॥०07॥5) के मोवाफिक यह 
फेडरल रिपब्लिक और सोशिएलिस्ट रिपब्लिक के तरीके पर बनेगा। लेकिन रफ्ता 
रफ्ता उन्होंने सोशलिस्ट को तो पहले ही मिटा दिया अब उनकी यह कोशिश मालूम 
होती है कि जितनी रियासतें हैं सबको मर्ज (7०४8०) करके वह हिन्दुस्तान में 
एक यूनिटरी एम्पायर (ए्राआ पश[०) कायम कर दें जैसी कि ब्रिटिश यूनिटरी 
एम्पायर (छात्रा एरांशए कराएा०) थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम होता। 
आपको आगे चल कर मालूम हो जायेगा कि यह सिर्फ मेरे कयास की बात नहीं 
है। अब वह न रिपब्लिक है न सोशलिस्ट है और न फेडरेशन होगा। प्योरली 
इनडियन एम्पायर हो जायेगा। और उसमें किसी सूबे को भी कोई पावर नहीं होगा। 
यह मेरा ख्याल है और मैं इसीलिये पूरे तौर पर इसकी मुखालफत करता हूं। 


अब मैं यह जाहिर करूंगा कि मैं क्‍यों सेन्टर को इस मामले में अखत्यार 
देना चाहता हूं। वह इसलिये कि इसमें सूबे की एजूकेशन का दखल हे। मैं यह 
चाहता हूं कि सिर्फ 8 के गवर्नमेंटों को सूबों में हे के बारे में पूरा दखल 
नहीं होना चाहिये। जो कुछ इन रीजनेबिल एटोक्रेटिक तरीक उन्होंने 
अख्तयार किये हैं उन्ही की बिना पर मैंने यह तजबीज पेश की है। एजूकेशन 
के सवाल में मीडियम ऑफ इन्सट्रक्शन का सवाल भी शामिल है और उसमें 
तो सूबों को यह अखत्यार दिया गया है कि वह खुद ही इस बात का फैसला 
करें चाहे सेन्टर और अवाम कुछ भी कहें वे इस बात की कोई परवाह नहीं 
करेंगे क्योंकि यह यह प्राविन्‍्शयल सबजेक्ट है। और वह इस बारे में जिस तरह 
से भी चाहें फैसला कर सकते हैं और उनकी मर्जी होगी और जो वह चाहें मीडियम 
ऑफ इन्सट्रक्शन कर सकते हैं। शायद मेरे दोस्त यह कहेंगे कि सूबों में रिजनल 
लेंगुएज में इबतेदा में तालीम दी जायेगी यानी मद्रास वाले अपनी रिजनल लेंगुएज 
में प्राइमरी और सकेन्‍डरी स्टेज में तालीम देंगे। बम्बई वाले अपनी रिजनल लेंगुएज 
में देंगे, बंगाली अपनी बंगला जबान में देंगे। और पंजाब वाले पंजाबी या गुरमुखी 
में देंगे! लेकिन इसी बिना पर मैं आपको अपनी दुशवारियां बताता हूं कि वह 
क्या हैं। जो कुछ यूपी. वालों की दुश्वारियां हैं वह यह हैं कि यू.पी. गवर्नमेंट 
ने एक अजीब व गरीब तरीका अख्तयार किया है। वह कहते है कि हि की 
स्टेट लेंगुएज हिन्दी है और रिजनल लेंगुएज भी संस्कृताइज्ड हिन्दी हे वहां 
पर उर्दू का कोई दखल ही नहीं है। में आप से यह बात बिल्कुल ऊटपटांग 
नहीं कहता हूं। यूपी में जो कार्रवाई हो रही है अगर मैं वह आपको बताऊं तो 
आप हैरान रह जायेंगे वहां पर प्राविन्‍श्शयल एसम्बली के स्पीकर यानी टण्डन साहब 
का फैसला यह है कि अगर कोई बिल वहां की एसम्बली में पेश हो तो वह 
सिर्फ हिन्दी में ही होना चाहिये। हम लोगों को इसकी नकल अंग्रेजी में नहीं मिलती 
है। वहां पर एजन्डा भी संस्कृताइज्ड हिन्दी में बनता है। और जो सवालात की 
लिस्ट बनती है वह भी संस्कृताइज्ड हिन्दी में ही होती है। और अगर कोई शख्स 
अपने सवालात उर्दू में भेज दे तो उसको वह फेंक देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 
उन्होंने अजला में भी हेदायात जारी किये हैं कि अगर कोई शख्स रजिस्ट्री कराना 
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चाहे तो वह हिन्दी में दस्तावेज लिख कर लावे। अगर कोई उर्दू में लिख कर 
लायेगा तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। इन हालात में आप ही बताइये कि हम 
क्या कर सकते हैं। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ही जबान नहीं है बल्कि हिन्दुओं 
की भी है। अब जो यह कहा जाता है कि रीजनल लेंगुएज में प्राइमरी और सेकेन्डरी 
स्टेज तक तालीम दी जायेगी तो वह ऐसा भी नहीं करते हैं। उनको चाहिये कि 
वह उन स्टेजों में रीजनल लेंगुएज में तालीम दें और हायर एजूकेशन में जो वह 
चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं इस सवाल को इस वक्‍त नहीं लेना चाहता हूं सिर्फ 
मैं यह कहना चाहता हूं कि जो तरीका उन्होंने वहां पर प्राइमरी और सेकेन्‍्डरी 
स्टेज में तालीम देने का अखतियार किया है वह इन्साफ से बईद है। उसको चाहिये 
कि वह उन दो स्टेजों में तालीम मादरी जबान में दें। 6 बरस और ॥] बरस 
के उमर के लड़कों को उनकी मादीर जबान में तालीम देनी चाहिये ताकि उन 
पर दूसरी जबानों के सीखने का भार न पडे। हम पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसी 
बिना पर मुखालफत किया करते थे और उनकी इसी बात पर लानत भेजते थे 
कि उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी जबान को हाई स्कूलों में मीडियम ऑफ इन्सट्रक्शन बना 
दिया था। लेकिन जो कुछ आप करते हैं वह उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 
ऐसा हाई स्कूलों में ही किया और इसके अलावा वरनाकूलर मिडिल स्कूल बनाये 
और उनमें यह आजादी रखी कि जो चाहे वह हिन्दी में मिडिल पास करे और 
जो चाहे वह उर्दू में मिडिल पास करे। और जो अंग्रेजी जबान में और तालीम 
पाना चाहते थे वह हाई स्कूलों में जाकर पढ़ते थे। इसलिये मैं यह कहना चाहता 
हूं का ह। चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं को वह अब प्राविन्‍शयल गवरमिन्टों ने 
कर | 


इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी प्राइमरी स्कूल देहातों 
में हैं उनमें कम्पलसरी एजूकेशन जारी कर दी गई और हर एक के लिये यह 
लाजमी है कि वह अपने लड़के को प्राइमरी या बेसिक स्कूल में दाखिल करा 
कर तालीम दे। इसलिये लोग मजबूर हैं कि वह अपने लड़कों को 5 में 
दाखिल कराकर तालीम दें। अब आप देखिये कि वहां पर क्‍या होता है। जब 
वह लड़के पहले दरजे में दाखिल होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुमको 
अलिफ बे नहीं पढाई जायेगी क्‍योंकि इसको पढ़ाने का कोई इन्तजाम नहीं है। 
अब आप खुद देख लें कि वह लड़के जिनकी मादरी जबान उर्दू है वह क्‍या 
करेंगे। उनको कहा जाता है कि तुम इन स्कूल में अलिफ बे नहीं पढ़ सकते 
हो क्‍योंकि इसका कोई इन्तजाम नहीं है इसलिये तुम क ख ग पढ़ो। यह कैसी 
जुल्म की बात है और किस कदर बेइन्साफी है। क्‍या दुनिया की किसी गवरमिन्ट 
ने ऐसी बेइन्साफी की है जैसी कि यूपी गवर्नमेंट ने की है? और फिर उनका 
कहना यह है कि चूंकि यह एक प्राविन्‍्शयल सबजेक्ट है इसलिये हम जो चाहें 
कर सकते हैं। इसलिये मैंने यहां पर साफ तौर से बताया है कि इस बारे में 
सेन्टर से इन्सट्रक्शन्स होनी चाहिये कि जहां पर लोगों ने जिस मादरी जबान के 
लिये अपनी राय जाहिर की है वहां पर वही रायज करनी चाहिये। 


यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट जो मि. राधाकृष्णन ने पेश की है उसमें साफ 
लिखा हुआ हैः 
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[मौलाना हसरत मोहानी] 


यह राय आप के यूनिवर्सिटी कमीशन की है। इसके अलावा 0 अगस्त को 
बम्बई में श्री राजगोपालाचार्य ने न्‍यूज पेपर कॉन्फ्रेंस में मीडियम ऑफ इन्सट्रक्शन 
के बारे में यह कहा है। "[॥6 $42० क्राशप्42९ आ0प6 96 [6॥7ग॥ा। 79 8८ | 
92०50799ए (९ ॥9 ९432॥॥९9 ४0076 96 606 का 3 ॥रांडिप्रा8 ए6९074  |902792९८ 
3१0 5098८ [9727828०.” और भी बहुत से आदमी यह कहते हैं कि ज्यादा नहीं 
तो कम से कम मीडियम ऑफ इन्सट्रक्शन को आप मादरी जबान में रखें। इस 
बारे में मैं यह कहता हूं कि तीन प्राविन्‍्सेज यानी देहली, यूपी, बिहार और कोस्टल 
सीपी को हाई लेंगुएज प्राविन्‍्सेत कर देना चाहिये और जिनकी मादरी जबान उर्दू 
है उनको उसी में तालीम देनी चाहिये। यूपी गवर्नमेंट का यह कहना कि वहां 
की स्टेट लेंगुएज हिन्दी है और वहां की रिजनल लेंगुएज भी हिन्दी है और उर्दू 
का वहां पर कोई दखल ही नहीं है और उसको सफह दुनिया से मिटा देना चाहिये 
बहुत ही हाई हैन्डेडनेस है। आपको अच्छी तरह से रौशन है कि यूपी उर्दू की 
जन्म भूमि हे। 


आनरेबिल प्रेजीडेन्ट: मौलाना साहब यह सवाल इस वक्‍त हमारे सामने पेश 
नहीं है। हमारे सामने इस वक्‍त यह सवाल पेश है कि एजूकेशन के मामले को 
प्राविन्‍्सेज में ही लिया जाये। 


मौलाना हसरत मोहानी: मैं भी वही अरज कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता 
हूं कि सेन्टर को सारे अखतियारात दे दिये जायें। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं 
ओर मैंने यह कहने की जुर्रता इसलिये की है कि कमअज़् कम मीडियम ऑफ 
इन्सट्रक्शन को मुकर्रर करने में उनका भी हाथ हो। क्‍योंकि जो कुछ यूपी गवरमिन्ट 
कर कह है उससे तो यह मालूम होता है कि वह उर्दू को सफह हस्ती से मिटाना 
चाहते हैं। 


जनाब वाला मैं सिरफ दो चार और मिसालें देकर अपनी तकरीर को खत्म 
कर दूंगा। जनाब यहां पर जो एजूकेशन मिनिस्ट्रो की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने 
यूनियन्स तर्ज पर यह पास किया। 


#[]6 ग€तपा एज गापलाणा भाव &छक्षात470णा ॥ 76 [प्रांण' 0880 592९८ 
ग्राप्रण 96 ॥6 ॥0श-ण9प९ णए ॥6 गांव भाव जञालर ॥6 70णग0४-0०7276 5 
काशलिया 7णा 6 7€छ0णा4 ण 9946 [क्राशप्24225, धााएशाशा। गरप्र 068 794९ 
कि गाशापलाणा का 70श४-ण2976 099 [एणगात79 2 ॥638. 06 82०९१ [॥0ए960 
गरीश्ाठट था ॥0 655 ॥9 40 >प[॥5 59०३2 ॥6 |भाशप्426 ॥ 6 एञ॥06 इटा00!] 
0० शा 5प्रट०0 9प.5$ | 3 ०।४६५४. यह तो उनकी राय हे। इसके बाद एजूकेशन 
मिनिस्ट्रस कॉन्फ्रेंस में जो मैमोरेन्डम हमारे वेस्ट बंगाल के लोगों ने पेश किया हे 
वह इस कदर साफ है और उन्होंने इन्साफ की हद कर दी है। उन्होंने कहा 
है कि: “॥० 70०॥69 कृपा$प्८१ का १४८४ 80029 7९22वकाए ॥6 गाल्तांप्रा] ए 
वाइ#प्रलांगा$ वा 520005 26 ॥6 छातारंए6 ४॥70प6 96 340कफञा20 का थां5 762भव वा 
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थे [70 शां॥065 एल 6570क्रा726 ४ ॥6 थ। पाता 404पट॥7०ा शीगरांशश5$ (णालिशा०2,' 
इसके बाद वह कहते हैं कि; 


"गजल 0तपरट्थाणा शाह ण ४४९४ 899  38 ए णृ॒ञञणा ॥9 ॥ ॥6 छलं|९ 
96 30080 का णगाश्ा छाण्गाट265 काव 6 कञाण्णालंब भाव 7९९04 भा27३2९८ 
जालाल वा 5 क्ालिया #07 ॥6 700श४-ण7906 ए 4 णां।0 96 ॥700प7८८( 35 8 
९८णाफ़परा$09 $९८णा१व |]भराशप्426 ॥ 6 5९८०१॥ए 5322९, ॥0॥ ॥6 कराी९प।॥68 0 
॥6 50॥00] डप्रवशञाड$ 900णाशा9 00 06 काश्पांशाट गररंत0765 ॥ करलिशा। 90णा065 
]739 €थ्ा9 96 ॥शा0ए०९८१.: 


*आनरेबिल प्रेजिडेन्ट: मौलाना साहब जिन बातों के लिये आप कह हहे हैं 
उनके मुतालिक शायद दो रायें नहीं हो सकतीं। 


मौलाना हसरत मोहानीः जी हां, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती हे 
वह यही प्ली (0०४) लिये हुये है कि एजूकेशन प्राविन्‍श्शयल सबजेक्ट है और 
इसलिये सेन्टर की राय को वह ठुकरा देते हैं। हमारे लिये यह दुश्वारी है कि 
कानपुर में मेरी लड़कियां जो पढ़ने जाती हैं उनसे कहा जाता है कि उर्दू नहीं 
बल्कि क ख ग घ पढ़ो हमको कोई उर्दू पढ़ाने की हिदायत नहीं है। यह क्‍या 
तरीका है इस तरह कहीं दुनिया का काम भला चल सकता है। लिहाजा कम 
से कम मेरी यह राय है कि जो मीडियम ऑफ इन्सट्रक्शन के बारे में सेन्टर 
की राय हो उस पर सेन्‍्टरल का कनन्‍्ट्रोल रे और इस कन्‍्ट्रोल की वजह से 
एजूकेशन के सबजेक्ट को बजाए लिस्ट नं. 2 के लिस्ट नं. 3 में रख दिया जाय। 
मैं सेन्टर को राइट देना नहीं चाहता हूं लेकिन साथ ही इसके अगर सूबे कोई 
नाजायज बात करें तो उस वक्‍त कम से कम सेन्टर को जरूर पावर होना चाहिये 
कि उनको ठीक करे लेकिन अगर यह नहीं करते तो साफ कह दें कि हम 
लिंग्युस्टिक माइनोरिटीज (आष्टण्ंई72 ॥र7ण70०5) के लिये कोई हक नहीं रखना 
चाहते और उर्दू को हम सफह हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। लिहाजा डॉ. अम्बेडकर 
साहब मेरी इस तज़बीज को मन्जूर करें या मुझको एशोरेन्स दें कि मीडियम ऑफ 
इन्सट्रक्शन के बारे में सूबे ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। मैं इसको साफ कराना 
चाहता हूं। 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि संशोधन संख्या 299 वही है जो मौलाना हसरत 
मोहानी ने पेश किया है। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: जी नहीं, वह बिल्कुल भिन्न है। 


*अध्यक्ष: वह वैसा ही है- “कि सूची 2 की प्रविष्टि 8 को सूची 3 में 
स्थानान्तरित किया जाये।” आप संशोधन संख्या 300 पेश कर सकते हैं। 
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*प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 209 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 8 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


“[6. >0प्रटब7ण प्‌ 00 ॥6 8९८णाव॥आाज शंक्षावबाद, 7 
(]8. माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा।) 


मैं यह मान लेता हूं कि मेरा संशोधन संख्या 299 पेश हो चुका है। यह 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिये यह आवश्यक है कि 
कम से कम उच्च शिक्षा को कन्द्रीय विषय होना चाहिये। मुझे खुशी है कि 
डॉ. अम्बेडकर ने अपने कई संशोधनों में यह उपबन्ध किया है कि कुछ संस्थायें 
जो उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं उनको केन्द्रीय विषय के रूप में माना जायेगा। 
पर मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल संघ सरकार 
पर ही रहे। श्रीमानू, इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री माननीय मौलाना अब्बुल कलाम 
आजाद का मसौदा-समिति के नाम ता. 28 अप्रैल सन्‌ 948 ई. को लिखे हुये 
पत्र में से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा हैः- 


“दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह 
है कि भारत में शिक्षा प्रसार की वर्तमान स्थिति में यह नितान्त आवश्यक हे 
कि प्रान्तीय उन्नति पर यदि केन्द्रीय नियन्त्रण न हो तो कम से कम केन्द्रीय 
पथ प्रदर्शन तो हो। आपने स्वयं अभी कुछ महीनों में घातक प्रवृत्तियों के 
संकटजनक लक्षण देखे होंगे। यह यदि हो सके कि समस्त भारत में शिक्षा 
का सामान्य रूप एक सा रहे तो हमें इस बात का विश्वास हो सकता हे 
कि देश के बुद्धिमान व्यक्तियों में विचार साम्य होगा। सरकार के केन्द्रीयकरण 
अथवा केन्द्रीय प्राधिकारियों के हाथों में शक्तियां देने से पृथक-पृथक्‌ योजनाओं 
से बचने के लिये यह एक अच्छा अवरोध होगा।” 


अत: इस मुख्य प्रयोजन को ध्यान में रखते हुये मैं यह सोचता हूं कि समस्त 
राष्ट्र को एक प्रकार की शिक्षा दी जाये जिससे कि वह एक विशेष प्रकार की 
विचारधारा में ही प्रवेश कर सके और मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण 
उद्देश्य है जिसे प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिये। इसके साथ-साथ ओर 
भी कठिनाइयां हैं जिनका मुकाबला करना होगा। हमें स्मरण है कि महात्मा गांधी 
ने अपना अधिकांश जीवन राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा की योजना को विकसित करने 
में व्यतीत किया था और वे चाहिये थे कि वह समस्त भारत में समान रूप से 
हो। उस योजना का बहुत अन्वेषणों के बाद विकास हुआ था। और समस्त भारत 
के आचार्यों ने उस पर विचार किया था। यह स्पष्ट है कि ऐसी योजनायें ही 
विकसित हो सकती हैं और अखिल भारत में चलाई जा सकती हें। 


और फिर संघ के नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय की शिक्षा से और भी 
लाभ हें। पहली बात यह है कि हमारे देश में अन्य उन्नत देशों के समान इतने 
महान साधन उपलब्ध नहीं हें। अत: हमारी विश्वविद्यालयों को भिन्न-भिन्न स्थानों 
में भिन्न-भिन्न विषयों के विशेष ज्ञान का प्रबन्ध करना चाहिये। जिससे कि शिक्षा 


संविधान का मसौदा [35] 


देने में दोहरा प्रबन्ध अधिक न हो और श्रम व्यर्थ न हो। अतः मैं समझता हूं 
कि केन्द्रीय सरकार सब विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करे जिससे कि वह प्रत्येक 
विश्वविद्यालय को यह मंत्रणा दे सके कि उसे किस विषय के विशेष ज्ञान के 
लिये प्रबन्ध करना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय 
की शिक्षा के लिये राज्य पर्याप्त निधि नहीं दे सकते हैं। मेरा विचार यह है कि 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर राज्य बड़ी-बड़ी राशियां खर्च कर रहे हैं और 
इस कारण विश्वविद्यालय की शिक्षा में कमी आ रही है। केन्द्रीय सरकार के अधीन 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये एक उपबन्ध होना चाहिये। उस से विश्वविद्यालय 
राष्ट्रीय हित के लिये ठीक-ठीक उन्नति करने में समर्थ होगी। अत: श्रीमान्‌, मैं 
समझता हूं कि यह सूची 2 में केवल माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा अन्तर्विष्ट 
की जाये न कि विश्वविद्यालय तक के स्तर तक की शिक्षा। साथ ही साथ, श्रीमान्‌, 
अन्तर्विश्वविद्यालयिक मंडल, जिसमें सब विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व हे, उसका 
यह मत है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा केन्द्रीय विषय हो। इन सब कारणों के 
आधार पर मैं आशा करता हूं कि मसौदा-समिति इस विषय पर विचार करेगी और 
इस प्रविष्टि में ठीक-ठीक संशोधन किया जायेगा। 


“अध्यक्ष: पंडित लक्ष्मी कान्‍्त द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला संशोधन संख्या 
3]]: वह वैसा ही हे जेसा मौलाना हसरत मोहानी का संशोधन था। उसे पेश करना 
आवश्यक नहीं हे। 


डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, इस सभा के कई सदस्यों की 
सामान्य प्रकृति है कि कई मदों को सूची 2 में से 3 में स्थानान्तरित कर 
दिया जाये। क्‍या मैं तुरन्त यह कह सकता हूं कि -समिति के सदस्यों को 
दो परस्पर विरोधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभा के कुछ सदस्य 
यह चाहते हैं कि केन्द्र को कुछ और अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिये 
दूसरी ओर इस सभा में ऐसे भी कई सदस्य हैं जो यह समझते हैं कि केन्द्र 
को अपने ऊपर जितना उत्तरदायित्व लेना चाहिये उससे वह अधिक उत्तरदायित्व 
ले रहा है और इस तरह वह प्रान्तीय स्वायत्तता को नाम मात्र का रूप देता चला 
जा रहा है। ऐसी शिकायतें वास्तव में पत्रों में भी प्रकाशित हुई हैं और अभी-अभी 
मैंने एक व्याख्यान श्री सी.आर. रेड्डी, आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति का 
देखा जिसमें उन्होंने केन्द्र में शक्तियां निहित करने की प्रवृत्ति की घोर निन्‍्दा की 
है। जहां तक मसौदा-समिति का सम्बन्ध है मैं तुरत्त ही इस बात का विरोध करना 
चाहूंगा कि उसका केन्द्र को अधिक शक्तियां देने या प्रान्तों का कोई विरोध करने 
का विचार है। जितना हम कर सके हैं, हमने यह किया है कि इस बात का 
ध्यान रखा है कि केन्द्र को केवल उतनी ही शक्तियां दी जायें जितनी कि प्ररान्तों 
की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं। मेरे जिन माननीय 
मित्रों ने “शिक्षा” की प्रविष्टि को सहगामी सूची में रखने पर प्रविष्टि 8 के 
क्षेत्र को माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सीमित करने के जो ये संशोधन पेश किये 
हैं यदि वे सूची | में के शिक्षा सम्बन्धी मदों को पढेंगे तो उनको यह विदित 
होगा कि हमने वह व्यवस्था की है ओर उन उपबन्धों को उस सभा ने स्वीकार 
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[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


कर लिया हे जो उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों 
में और यहां तक कि वैज्ञानिक गवेषणा के क्षेत्र में भी राज्यों की शैक्षणिक क्रियाओं 
में सामंजस्य स्थापित करने की केन्द्र को पर्याप्त शक्ति देते हैं। केन्द्रीय सरकार 
के लिये यहीं तक जाना सुरक्षित है: इस सीमा को उलांघना किसी भी केन्द्रीय 
सरकार के लिये बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होगा। 


मेरे माननीय मित्र श्री मौलाना हसरत मोहानी द्वारा उठाये गये विशेष प्रश्न के 
सम्बन्ध में मुझे यह कहना चाहिये कि उनकी आशंकाओं से मुझे सहानुभूति हे 
यदि मैं उनके भाषण का ठीक-ठीक सार समझ सका हूं तो। पर ऐसे विषय में 
उसका उपचार इस बात में नहीं है कि केन्द्र उस शक्ति को अपने ऊपर ले 
ले यद्यपि इस बात में कोई शक नहीं है कि शायद अल्पसंख्यक वर्ग प्रान्तों की 
अपेक्षा केन्द्र के साथ अधिक सुरक्षित रहें। मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि प्रान्त 
अपनी शक्तियों का यहां तक दुरुपयोग करें कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक 
जा दें तो ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई इलाज न हो। अनुच्छेद 23 

हु हे मूलाधिकार उसको अपने अधिकार की मांग करने के लिये पर्याप्त 
शक्ति | 


“मौलाना हसरत मोहानीः वे पर्याप्त नहीं हैं, कृपया ध्यान से उन्हें पढ़ें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: खेद है कि मुझे अपने माननीय मित्र से मतभेद 
प्रकट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यही बात लगभग सर्वोत्तम है जो हम कर 
सकते हैं और यह राज्य के लिये अधिकांश रूप में स्वायत्तता रखने और केन्द्र 
को प्रतिरक्षा, प्रतिभूति और देश के सामान्य कल्याण का विषय देने और अन्य 
बातों को राज्य पर छोड़ने के विचार से संगत है। मैं समझता हूं कि शायद यह 
विषय क्षणिक है और केवल उतने समय के लिये है जबकि उत्साह स्वविवेक 
से आगे बढ़ जाता हैं और कुछ प्रान्त बहुत शीघ्रता से नये सुधारों का पुरःस्थापन 
करना चाहते हैं। मैं अपने माननीय मित्र से यह कहूंगा कि शीघ्र ही वे देखेंगे 
कि वस्तु स्थिति सामान्य रूप ग्रहण करेगी और प्रत्येक प्रान्‍्त 22 और 23-क के 
मूलाधिकारों का सम्मान करेगा और अल्पसंख्यक वर्गों के भय के लिये कोई कारण 
न रहेगा। यह सच है कि बाद में उनके सामने इस सभा में ऐसे और भी अनुच्छेदों 
पर वाद-विवाद होगा जो उनको लोगों के किसी विशिष्ट समूह की भाषा के परित्राण 
के लिये और अतिरिक्त रक्षा कवच प्रदान करेंगे। केन्द्र के किसी ऐसे उत्तरदायित्व 
को अपने ऊपर ले लेने से, जिसका वह निर्वहन पर्याप्त रूप से नहीं कर सकता 
है, यह समस्या हल नहीं हो सकती हे। 


मेरे माननीय मित्र प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन के संबंध में मैं उनको 
यह बताना चाहूंगा कि 40, 40-क, 57 और 57-क प्रविष्टियों के आधार पर 
उच्च शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने के लिये केन्द्र के पास पर्याप्त शक्तियां 
हैं। यह पुकार कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पर व्यय करने के लिये प्रान्तों के 
पास यथेष्ट धन नहीं है इस कारण सत्य नहीं है कि इस प्रकार की शिक्षा पर 
प्रान्‍्तों को वास्तव में जो कुछ खर्च करना पड़ता है वह विश्वविद्यालयों की शिक्षा 


पर समस्त शैक्षणिक बजट का एक बहुत ही अल्पांश है। मैं समझता हूं कि जैसी 
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वस्तुस्थिति है उसके अनुसार प्रान्तों द्वारा उदारतापूर्वक खर्च किया जाता है। यदि 
विषय वास्तव में ऐसा होता कि वित्त-व्यवस्था के कारण उच्च शिक्षा में कमी होती 
तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुच्छेद 253 (3) के अधीन केन्द्र में निहित 


की 


गई शक्तियों का बुद्धिमानी तथा उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाता जिससे प्रान्तों 


को उच्च शिक्षा में उन्नति करने के लिये पर्याप्त अनुदान मिलता। 


अतः मैं निवेदन करता हूं कि प्रविष्टि 8 का क्षेत्र जितना संकीर्ण कर दिया 


गया है उससे अधिक संकीर्ण करने के लिये या उसको सूची 3 में स्थानान्तरित 
करने के लिये मेरे माननीय मित्रों ने जो बातें उठाई हैं सारहीन हैं और मैं सभा 
को यह सुझाव देता हूं कि मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये 
प्रस्ताव को वह स्वीकार करे। 


पर 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3607 में की सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि (8 के अन्त में '5प्श|०८ (00 6 5पछथशंत्रंणा, काब्लांगा थाव ०णाए 
रण 06 06०एथ०ग्रागाणा ० ॥09' (भारतीय सरकार के अधीक्षण, निदेशन और 
नियंत्रण के अधीन) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) संशोधन संख्या 209 के निर्देशानुसार सूची 2 
की प्रस्थापित प्रविष्टि 8 को सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 209 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 8 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


“[6. :6प्रटकाणा प00 ॥6 $8९९णावबाज् डशधावबाव, 7 
(8. माध्यमिक स्तर तक को शिक्षा।) 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: इसके बाद डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये रूप में प्रविष्टि 8 
मैं मत लेता हूं। प्रश्न यह है:- 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 8 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


“[6. ॥07टथा०णा गाराप्रयाएु प्राश्शाधं।65, 5प्र-]]०९ 0 ॥6 कञाठएंशंणा$ 0 ॥6 
&॥765 40, 40-0७, 57 थात 57-63 ० ॥ह्ा 4 0 दाा।ए 47-0 एड वी, 7 
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[ अध्यक्ष ] 


(8. सूची । की प्रविष्टियों 40, 40-क, 57 और 57-क तथा सूची 3 की 
प्रविष्टि 7-क के उपबन्धों के अधीन रहते हुये शिक्षा, जिसके अन्तर्गत 
विश्वविद्यालय भी हें।) 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 48 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 9 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 9 में से:- 


(क) वात 939५5 5पफ्ञ|ट 40 ॥6 फ़ाठशंडशंणा$ ए ॥/5 ॥' शब्द तथा अंक, 
और 


(ख) +फणा$5 5फ्)०ल 60 6 ज़ाठ्रशंगड्ंगाड की [डा 4 जाती 762279१ 00 गाधुंणः 
90०१५.” शब्द और अंक निकाल दिये जायें।” 


श्रीमानू, इस संशोधन के मद (क) के संबंध में सूची | में रेल संबंधी प्रविष्टि 
हम पारित कर ही चुके हैं जो कि एक व्यापक प्रविष्टि है और चाहे छोटी हो 
या बड़ी सब रेलों के संबंध की विधानीय शक्ति केन्द्र में निहित कर दी गई 
है। मद (ख) के सम्बन्ध में वास्तविक विचार यह है कि यह प्रविष्टि सूची 3 
में स्थानान्‍्तरित की जाये और इस प्रकार का एक संशोधन प्रस्तुत किया जा चुका 
है। छोटे और बडे पत्तनों का वर्गीकरण करने या केन्द्र को कुछ पत्तनों को बड़े 
और कुछ को छोटे घोषित करने की शक्ति के स्थान में यह विचार है कि केन्द्र 
को यह शक्तियां दी जायें कि वह तत्कथित छोटे पत्तनों के प्रशासन के लिये प्रान्त 
द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ निर्देश दे या विनियम बनाये। केन्द्र को यह 
शक्ति देने के लिये प्रविष्टि 99 के इस विशिष्ट भाग को सहगामी सूची में 
स्थानान्तरित करने का यह संशोधन किया गया है। मैं आशा करता हूं कि भाग 
(क) को तो इस आधार पर कि सभा इसके लिये वचनबद्ध है और (ख) मद 
को इस आधार पर कि स्थानान्तरण से सामान्यतया छोटे पत्तनों को उन्नति करने 
की प्रेरणा मिलेगी सभा इनको स्वीकार करेगी। 


(संशोधन सख्या &4 पेश नहीं किया गया।) 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मेरा संशोधन मसौदा संबंधी है। मैं प्रस्ताव 
पेश करता हूं: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 9 में '((0ग्रागप्रांटपभणा5, ॥4/ 45 00 539, 70905, 
7970722९5, लिा।65 306 0827 गा€्व्वा$ ए ०एण्रशपगंटाणा$ 70 59०टॉ०१ का ॥॥5 7 


(संचार, अर्थात्‌ सड़कें, पुल, नौकाघाट और सूची | में अनुल्लिखित संचार के 
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अन्य साधन) शब्दों के स्थान में “२0905, 707205$, 6९5 भाव 067 
०णाधप्रांटथरांणा8 शांत तथा ॥09' (सड़कें, पुल, नौकाघाट और इनकी सहायता 
से अन्य संचार) शब्द रखे जायें। 


मैं आशा करता हूं कि मसौदा-समिति इस संशोधन को स्वीकार करेगी। इस 
संशोधन के द्वितीय भाग को मैं पेश नहीं कर रहा हुं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रस्थापित संशोधन में 
कोई खास गुण हे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 9 में '(0ग्रागप्रांट#0ण5, [4 45 00 539, 70905, 
79707265, 65 कराते णीश' गाल्था$ ण ९०एञापफगा[राणाडओ 0 छललीलत का 
[8-7 (संचार, अर्थात्‌ सड़कें, पुल, नौकाघाट और सूची में अनुल्लिखित 
संचार के अन्य साधन) शब्दों के स्थान में “२०905, 9707225$, ि।05 .0 087 
टणगधप्रांटकवांणा$ शांत तथा ॥०09' (सड़कें, पुल, नौकाघाट और इनकी 
सहायता से अन्य संचार) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 9 में से:- 


(क) गाता ॥999५5 फ्रंट 40 ॥6 फ़ाठशंडंणा$ ए ॥/5 ॥' शब्द तथा अंक, 
और 


(ख) फणा5 5फ)]०८०॥० 6 ज़ाएंग्रंणा$ गा [49 जाती 722ए070 00 7रधुंण' 9"5' 
शब्द और अंक निकाल दिये जायें।” 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि ।9 संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 49 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 20 
(संशोधन सख्या 86 पेश नहीं किया गया।) 
“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 20, सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


मैं यह कहूंगा कि इस कार्यावली में 20, 2!, 22, 24, 27, 29, 34 और 
46 प्रविष्टियों पर कई संशोधन हैं। संशोधन वास्तव में एक ही प्रकार के हं। में 
यह चाहता हूं कि समस्त भारत में कृषि और भूराजस्व प्रणाली इस प्रकार की 
हो कि वह अखिल भारत में लागू हो सके। हम इनको राज्य विषय बना रहे 
हैं जिनमें केन्द्र को व्यवहारत: कोई शक्ति नहीं होगी। उस दिन मैंने श्री जयरामदास 
दौलतराम के पत्र में से एक अंश पढा जिसमें उन्होंने यह कहा था कि अब वह 
समय आ गया है जब कि केन्द्र को खाद्य संबंधी समस्त उत्तरदायित्व वहन कर 
लेने चाहियें। में समझता हूं कि यह मान लेना चाहिये कि कृषि, पशु, भूमि, वन 
इत्यादि में किसी अखिल भारतीय उपक्रमण के अनुसार केन्द्रीय निर्देशन के अधीन 
उन्नति करनी चाहिये। यह सत्य है कि उपक्रमण के लिये सूची 3 में संख्या 34 
पर एक प्रविष्टि है। यदि हम उपक्रमण पर कोई भी पुस्तक उठा लें तो हम 
यह देखेंगे कि कोई भी उपक्रमण तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि 
वह अपने क्षेत्र में भूमि और कृषि की सर्वोन्मुखी दीर्घकालीन उन्नति का समावेश 
न करें। आज हम यह सोच रहे हैं कि यदि इन मदों को हम सूची 3 में रख 
देंगे तो हम प्रान्तों को उनकी स्वायत्तता से वंचित कर देंगे। यह पूर्णतः असत्य 
है। सूची 3 में इनको रखने से हमारा अभिप्राय केवल यह है कि इन क्रियाओं 
में सामंजस्य स्थापित करने, आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता देने और कुशल 
मंत्रणा देने की केन्द्र को शक्ति होगी। मैं यह नहीं चाहता कि ये मद सूची | 
में रखे जायें वरन इनको सूची 3 में रखा जाये जिससे कि कन्द्र राज्यों में हस्तक्षेप 
तो न करे पर केवल उनको मन्त्रणा दे और उनकी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित 
करे। इस बात की ओर संकेत किया जा सकता है कि अधिनियम 935 में भी 
जिस प्रकार का विभाजन प्रस्थापित किया जा रहा है वैसा ही पूर्ण विभाजन किया 
गया थ। उस अधिनियम में गवर्नर जनरल का केन्द्रीय उत्तरदायित्व था जो सब 
शक्तियों से सर्वोपरि था और उसके कारण समस्त प्रशासन केन्द्र के अधीन रखा 
जा सकता था, पर आज हम संघ सरकार और राज्य सरकारों के कृत्यों में विभाजन 
कर रहे हैं और उनको पूर्णरूप से पृथक्‌ कर रहे हैं। आज हमें यह सौभाग्य 
प्राप्त है कि समस्त देश पर एक ही पक्ष शासन कर रहा है, पर कल शायद 
यह न रहे और फिर सब राज्यों में उसी एक योजना का निर्वाह करना कठिन 
होगा। यदि खाद्य में भारत को स्वावलम्बी बनाना है तो समस्त देश के लिये एक 
बडे परिमाण में सिंचाई की सुविधायें करनी होंगी, पर क्या हम यह जान सकते 
हैं कि प्रान्तों तथा राज्यों की ऐसी स्थिति नहीं होगी कि वे इन बड़ी-बड़ी सिंचाई 
की योजनाओं को, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च होंगे, निर्वाद कर सकें? आज कल 
जितने क्षेत्र में सिंचाई होती है वह लगभग पचास करोड़ एकड़ है जिसमें से सरकारी 
नहरों द्वारा लगभग 28 करोड एकड़ की सिंचाई का हिसाब है। इन योजनाओं के 
लिये कुल खर्च लगभग 53 करोड़ का है। देशवासियों की योजना के अनुसार 
आगामी दस वर्ष में सिंचाई के साथनों में लगभग 400 प्रतिशत का विस्तार होना 
चाहिये। इस पर कुल खर्च 600 करोड़ का होगा। और इसके निर्वहन का खर्च 
लगभग 5 करोड़ होगा। इतना खर्च किसी भी प्रान्त की सामर्थ्य के अन्तर्गत नहीं 
होगा। मै सुझाव दूंगा कि इस विषय को अन्य विषयों के साथ केन्द्रीय निदेशन 
के अधीन रखना चाहिये जिससे कि सूची 3 में की प्रविष्टि 34 के अनुसार जो 
योजनायें हैं उनका केन्द्र और राज्य के सहयोग के परिपालन किया जा सके। 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्‌, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं: 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 20 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 20 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 20 सूची 2 में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 2 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3586 के निर्देशानुसार सूची 2 
4 प्रविष्टि 2! को नई प्रविष्टि 92 के रूप में सूची | में स्थानान्तरित किया 
जाये। ” 


श्रीमानूु, कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है। हम अपने विधायी निकाय में बहुत 
रुचि लेते रहे हैं और हमने उस मंत्रालय की कठोर आलोचना की है। मैं यह 
कहना चाहूंगा कि जब तक केन्द्र के पास पर्याप्त शक्तियां नही होंगी जब तक 
कृषि केन्द्र विषय नहीं बनाया जायगा। तब तक खाद्य प्रदाय और वितरण की समस्या 
को भली प्रकार से नहीं सुलझाया जा सकेगा और सब कार्यक्रम तथा योजनायें 
निष्फल हो जायेंगी। वास्तविक समस्या यह है कि भूमि के उप-विभाजन को और 
टुकडों-टुकडों में होने को किस प्रकार रोका जाये। यदि अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
की नींव दूढ़ वैज्ञानिक आधार पर रखनी है तो हमें उत्तराधिकार की विधियों में 
परिवर्तन करना पड़ेगा। अत: मैं इस बात पर आग्रह करता हूं कि कृषि का 
राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, पर यहां तो केवल मैं यह कह रहा हूं कि इस विषय 
पर विधि निर्माण करने की शक्ति केवल केन्द्र के हाथों में ही रहे। यदि कृषि 
प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता है तो हमारे प्रतिरक्षा और विदेश संबंधी समस्त 
विषय किसी लाभ के नहीं होंगे। भारत कृषि प्रधान देश है। यदि राजद्रोही आन्दोलनों 
का सफलतापूर्वक मुकाबला और सामना करना है तो केन्द्र को कृषि विषय अपने 
हाथों में ले लेना चाहिये। और भी कारण हैं जिनके आधार पर मैं इस पक्ष में 
नहीं हूं कि कृषि को प्रान्तीय सरकारों को सौंपा जाये, पर जो पर्यवेक्षण किये गये 
थे उन पर ध्यान देते हुये मैं इन बातों का विस्तार नहीं करना चाहता हूं। 


“अध्यक्ष: श्री सक्सेना, क्या आप अपने तर्कों को फिर कहना चाहते हें। 
*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 2। सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


हम कृषि पर विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल दो या तीन महत्वपूर्ण 
बातें कहूंगा। कृषि में दो प्रकार से विकास किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम 
व्यापक रूप में खेती का कार्य कर सकते हैं अथवा खेती के क्षेत्र को हम बढ़ा 
सकते हें। अंग्रेजी भारत में कुल 2! करोड एकड़ भूमि बोई जाती थी। लोक 
योजना के अनुसार दस वर्ष को अवधि में इस क्षेत्र में लगभग 0 करोड एकड़ 
नई भूमि और बढ़ा दी जायेगी। इस योजना से जो भूमि आज कल बोई जाती 
है उसमें लगभग 50 प्रतिशत और नई भूमि कृषि के योग्य बना कर बढ़ा दी 
जायेगी। इस प्रयोजन के लिये जितने खर्चे की आवश्यकता होगी उसका औसतन 
60 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुमान लगाया गया है। इस तरह इस कार्य 
के लिये 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं नहीं समझता हूं कि प्रान्त 
इतने खर्च को अपने ऊपर ले सकते हैं और न वे विभिनन प्रान्तों के प्रयत्नों 
में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अधिक पैदावार के लिये यह अपेक्षित है कि 
खाद पर्याप्त मात्रा में हो, बीज अच्छा हो इत्यादि, इत्यादि। योजना के अन्तर्गत इस 
कार्य के लिये आगामी दस वर्ष के लिये 720 करोड़ रुपये की आवश्यकता हे। 
यह स्पष्ट है कि कोई अकेला राज्य इतने बडे खर्चे का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
नहीं ले सकता है। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रविष्टि को भी सूची 3 में होना 
चाहिये जिससे कि इस महान समस्याओं को सुलझाने के लिये प्रान्तों और केन्द्र 
के प्रयत्नों में भी सामंजस्य हो सके। 


“चौधरी रणवीर सिंह (ईस्ट पंजाब : जनरल): सभापति जी, इस सिलसिले 
में मेरी यह अर्ज है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्टर-प्राविश्शयल हैं। मिसाल के 
तौर पर लोकस्ट वह इन्टरनेशनल है और कई पेस्ट हैं कि जो कि इन्टर-प्राविन्‍्शयल 
हैं और सूबों को शायद उसके खतरे का पता भी न हो जबकि थोडे दिनों बाद 
उस पेस्ट का दूसरे प्रान्त में हमला हो जाता है। वह इस चीज के लिये तैयार 
भी नहीं रहता और न उसका मुकाबला ही कर सकता है। 


इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि (पेस्ट) को खासतौर से कांकरेट लिस्ट के 
अन्दर आना चाहिये। दूसरी बात यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 
इस समय हमारे देश में अनाज की कमी है इसलिये यह मामला एग्रीकलचर से 
ताल्‍लुक रखता है और सारे देश से इसका सम्बन्ध है इसलिये इसको कांकरेट 
लिस्ट में जाना चाहिये। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, कृषि विषय सभा के समक्ष अनेक 
रूपों में प्रस्तुत किया गया है और कई सदस्यों ने इस विषय को केन्द्र के अधीन 
होने की आवश्यकता पर जोर दिया हैं यह हो सकता है कि इस बात के समर्थन 
में जो तर्क उन्होंने प्रस्तुत किये हैं उन में से अनेक तर्कों में बहुत कुछ बल 
हो। साथ ही साथ कृषि इस देश का मुख्य उद्योग है और राज्य का लगभग एक 
मुख्य सा कृत्य है और सामंजस्य स्थापित करने के प्रयोजन से कुछ शक्तियों को 
लेने से अधिक सामर्थ्य, मैं समझता हूं कि इस महान समस्या को सुलझाने के 
हेतु, केन्द्र में नहीं हैं। मैं विश्वासपूर्वक सभा में सदस्यों को यह बताऊंगा कि 
कुछ प्रस्थापनायें, लगभग इसी आधार पर जो कि इस समय की एरई हैं, प्रान्तीय 
मंत्रियों के समक्ष जबकि दो माह पूर्व यहां समवेत हुये थे, रखी गई थीं और 
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उनके साथ उन सिद्धान्तों पर वाद-विवाद करने के लिये मसौदा-समिति को भी 
आमंत्रित किया गया था। पर प्रान्तीय स्वायत्तता के क्षेत्र में और अधिक आक्रमण 
करने पर यथेष्ट रूप में सामान्य विरोध हुआ था और इन प्रस्थापनाओं को छोड़ना 
पड़ा। मेरा यह विश्वास नहीं है कि इस विषय में केन्द्र साधनहीन हे। प्रान्तों को 
कृषि में सुधार करने के निदेश देने और अनुदान द्वारा कृषकों को अन्य सुविधायें 
प्रदान करने के रूप में जैसाकि केन्द्र करता चला आया है और करता रहेगा एक 
मुश्त अनुदान के रूप में या विशिष्ट अनुदान के रूप में तथा अन्य रूपों में केन्द्र 
के कई प्रकार हैं। गत छह या सात वर्षों से कृषि सुधार में सहायता करने का 
जो केन्द्र को अनुभव है उसके आधार पर मैं समझता हूं कि अनुदान द्वारा कृषि 
की ठीक उन्नति करने में केन्द्र अच्छी सहायता कर सकेगा। यह कहने के अलावा 
सूची में की प्रविष्टियों की ओर संकेत करने के अलावा तथा उन शक्तियों 
की ओर भी संकेत करने के अलावा जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिये एक मुख्य 
अनुदान करने के लिए केन्द्र को है, मसौदा-समिति राज्य सरकारों के प्रशासन के 
एक प्रमुख मद को चाहे सूची | में अथवा सूची 3 में स्थानान्तरित करने के 
सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ है। श्रीमान्‌, मैं इन संशोधनों का विरोध करता 
हू। 

अध्यक्ष: में श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन पर मत लेता हूं। 

प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3586 के निर्देशानुसार सूची 2 
की प्रविष्टि 2! को नई प्रविष्टि 92 के रूप में सूची | में स्थानान्तरित किया 
जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: इसके बाद मैं प्रो. सक्सेना के संशोधन पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 20 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
*अध्यक्ष: इसके बाद मैं प्रविष्टि 2) पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 2! सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 27 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
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प्रविष्टि 22 


*अध्यक्ष: इसके बाद हम प्रविष्टि 22 पर आते हैं और मैं देखता हूं कि 
प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना का एक संशोधन है कि सूची 2 की प्रविष्टि 2। सूची 
3 में स्थानानतरित की जाये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: और भी संशोधन हैं। मसौदा-समिति का संख्या 282 
हे एक संशोधन है और संख्या 283 पर पंडित ठाकुर दास भार्गव का एक संशोधन 
| 


“अध्यक्ष: हां, संख्या 282। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 22 में ग्राण्टाएश्थाथा। ० #००८० शब्दों के स्थान 


में श65च््चांणा, छाण०लांणा जात ग्राण्ा०एथाशला' ण 80०८० शब्द रखे जायें।” 


श्रीमानू, सभा को मैं यह बताना चाहूंगा कि इस संशोधन के लिये उत्तेजना 
का कारण वह संशोधन था जिसकी सूचना पंडित ठाकुर दास भार्गव ने दी हे 
जो शब्दावली के सुधार के और प्रविष्टि 30 की शब्दावली में कुछ और शब्द 
बढ़ाने के संबंध में है जो अन्य पक्षियों और अन्य पशुओं की रक्षा के लिये निर्मित 
की जाने वाली प्रविष्टि है। उन्होंने “पशुओं की जाति का परीक्षण और उन्नति और 
पशु वध इत्यादि का निषेध करते हुये ढोरों की लाभदायक नस्ल” के विचार को 
प्रस्तुत किया था विशेषकर दूध देने वाले ढोरों के वध का निषेध करते हुये। इस 
विषय पर उनके साथ मसौदा-समिति ने वाद-विवाद किया था और हमने समझा 
कि उनके तर्कों में कुछ बल था और उनके संशोधन को रखने के लिये ठीक 
स्थान प्रविष्टि 22 में “पशुओं की जाति की उन्नति” के अंतर्गत था। साथ ही 
साथ उनके संशोधन के सब शब्दों को, विशेषकर जहां उन्होंने पशु वध के निषेध 
का उल्लेख किया था, हम न ले सके क्‍योंकि इन सूचियों में की प्रविष्टियां राज्य 
या केन्द्रीय सरकारों की विधायी शक्तियों का उल्लेख मात्र करती हैं और उस 
शक्ति का पृष्ठ पोषण करने वाली नीति का उल्लेख नहीं करती है। वास्तव में 
इन प्रविष्टियों की शब्दावली द्वारा नीति निश्चय करना अनुचित होगा। वास्तविक 
विचार यह है कि पशुओं की जाति की परीरक्षा और उन्नति द्वारा सरकार को पशु 
वध रोकने और पशुओं की जाति की रक्षा करने, दूध देने वाले मवेशियों की रक्षा 
करने इत्यादि के लिये पर्याप्त शक्ति होनी चाहिये। हमने सोचा कि उस विचार 
को विशेष कर रखने की आवश्यकता नहीं है जो निदेशक सिद्धान्तों में रख दिये 
गये हैं जिनमें वास्तव में नीति निदेश किया गया है। अतः हम समझते हैं कि 
जो प्रयोजन पं. ठाकुर दास भार्गव के मन में है उसकी पूर्ति जो संशोधन मैंने 
प्रस्थापित किया है उससे पर्याप्त रूप में हो जायेगी। वह संशोधन यह है कि पशुओं 
की जाति का परिरक्षण, उनकी रक्षा और उन्नति और इस प्रविष्टि के द्वारा जो 
शक्तियां सरकार में निहित की जा रही हैं उनसे वह पंडित ठाकुर दास भार्गव 
के विचारों का और अधिक पालन करने के लिये जो कुछ उपक्रम करना चाहती 
है वह कर सकती है। इसमें संदेह नहीं कि वे यह समझेंगे कि प्रविष्टि 22 की 
यह परिवृद्धि ठीक दिशा की ओर है और सभा ने दूध देने वाले पशुओं की रक्षा 
इत्यादि के संबंध का जो अनुच्छेद पारित किया था उसमें व्यक्त किये गये विचारों 
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का भी यह प्रविष्टि समर्थन करती है। मुझे पूर्ण आशा है कि सभा इस संशोधन 
को स्वीकार करेगी और मैं यह भी आशा करता हूं कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर 
दास भार्गव का समाधान हो गया होगा कि इस प्रविष्टि से उस लक्ष्य की भी 
प्राप्ति हो जायेगी जो उनके विचार में था, यद्यपि जिन कारणों को मैं पहले बता 
चुका हूं उनके आधार पर हमने उनके वे ही शब्द नहीं रखे हैं जिनको जिस 
रूप में उनका मूल संशोधन है उसके अनुसार प्रविष्टि 3 में रखने का उन्होंने 
प्रयास किया था। श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): अपने नाम के संशोधन को 
मैं पेश करना नहीं चाहता हूं पप आपकी अनुज्ञा से श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा 
पेश किये गये संशोधन पर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। श्री कृष्णमाचारी से यह 
जान कर मुझे बहुत संतोष हुआ कि उन्होंने मैंने संशोधन में निहित विचार को 
स्वीकार कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विचार में यह बात थी 
कि पशुवध पर रोक सरकार की एक स्वीकृत नीति हैं इस सभा में हमने एक 
अनुच्छेद भी पारित किया हैं वह अनुच्छेद 38क है। इस अनुच्छेद का निर्देश इस 
बात को सिद्ध करेगा कि उसमें केवल ढोरों की नस्ल की ही उन्नति का विचार 
प्रस्तुत नहीं किया गया है वरन उसमें इससे भी अधिक दिया हुआ है और उसमें 
नीति का निर्धारण किया गया है जो इस प्रकार हे: 


“राज्य कृषि और पशु पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित 
करने का प्रयास करेगा तथा विशेषत: गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और 
वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये उनके वध का प्रतिषेध 
करने के लिये अग्रसर होगा।” 


श्रीमानू, लोक मांग के कारण आपने स्वयं एक समिति नियुक्त की थी। हम 
इस समिति की सिफारिश से परिचित हैं। परिरक्षण तथा विकास समिति की सिफारिशें 
प्रतिवेदन के पृष्ठ 4 पर हैं। उनकी अंतिम सिफारिशें इस प्रकार हैं: 


“इस समिति का यह मत है कि किसी भी परिस्थिति में भारत में पशुवध 
वांछनीय नहीं है और उसका प्रतिषेध विधि द्वारा प्रवृत करना पड़ेगा। भारत की 
समृद्धि अधिकतर ढोरों पर निर्भर हे और इस देश की आत्मा तभी संतुष्ट 
होगी जबकि पशुवध का पूर्णतया प्रतिषेध कर दिया जायेगा और इसके साथ-साथ 
ढोरों के सुधारने का काम उठाया जायेगा जिनकी दशा वर्तमान समय में दयनीय 
है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समिति यह सिफारिश करती है कि इन 
बातों पर अमल किया जाये: 


(।) सर्वप्रथम इस स्थिति पर तुरन्त ही अमल होना चाहिये कि जो यहां 
दिये गये हैं उन पशुओं को छोड़कर अन्य लाभदायक ढोरों के वध 
का पूर्ण प्रतिषेध होः 


(क) जिन पशुओं की आयु 4 वर्ष से अधिक हो और जो काम 
करने तथा नस्ल पैदा करने के अयोग्य हों। 


362] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


(ख) किसी भी आयु के पशु जो अवस्था, चोट या अंग-भंग होने के 
कारण काम करने या नस्ल पैदा करने में असमर्थ हों।” 


इन सिफारिशों में से मैं और अधिक नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार 
ने खाद्य तथा कृषि मंत्री के द्वारा समिति की इन सिफारिशों को 24 मार्च को 
स्वीकार कर लिया था। अत: लाभदायक ढोरों के वध को रोकने के लिये सरकार 
वचनबद्ध है और लाभदायक ढोरों के वध को रोकने के लिये विधान-सभा में उसने 
एक विधेयक भी रखा है। ऐसा होने के कारण मेरा विनम्र निवेदन यह है कि 
इस प्रविष्टि का इस प्रकार संशोधन होना चाहिये था कि उसमें इस बात की भी 
संभावना रहती कि बाद में यह भी कहा जा सके कि ढोरों को मार कर ढोरों 
की रक्षा प्रवत॒ की जा सकती है। धीरेन्द्रोडाइट जी. पुरानेश द्वारा लिखित 'पशुवध 
विरोधी संघर्ष और उसका चर्म उद्योग पर प्रभाव' पुस्तिका मुझे दो दिन पूर्व प्राप्त 
हुई जिसमें इस बात का समर्थन किया गया है कि लाभदायक ढोरों की रक्षा 
लाभहीन पशुओं के वध द्वारा की जा सकती है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि 
जब भारतीय सरकार ने एक समिति नियुक्त की और पशुवध पर रोक लगा कर 
इन ढोरों के परिरक्षण और रक्षण की नीति को स्वीकार किया तो फिर इस प्रतिषेध 
की नीति के रूप में स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये और ऐसी घोषणा करने में 
हमें संकोच नहीं करना चाहिये क्‍योंकि अनुच्छेद 38-क को हमने किसी सम्प्रदाय 
के किसी वर्ग की सहायता से पारित नहीं किया है वरन इस सभा के लगभग 
सब सम्प्रदायों की सहायता से पारित किया है। पशुवध प्रतिषेध समस्त संसार का 
एक मान्य सिद्धान्त है और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी पशुवध पर रोक लगा 
दी है। अतः मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है कि जिसके कारण हम 
यह स्पष्ट न कह सकें कि भारत सरकार ने इस नीति को स्वीकार कर लिया 
है। यह कहा जा सकता है कि यह शब्द संविधान में न आयें पर मैं आगे यह 
और सुझाव दूंगा कि यदि वे केवल संक्षेप में रखना चाहते थे तो समस्त प्रविष्टि 
के स्थान में वे केवल 'पशु' शब्द रख सकते थे क्‍योंकि 'पशु' शब्द में पशुओं 
के रोग इत्यादि सब बातें आ जाती हैं। जब वे इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध 
की कोई प्रविष्टि रखना चाहते थे तो उनको ऐसी प्रविष्टि रखनी चाहिये जो इस 
विषय में जनता के विचारों के अनुकूल हो। कल ही हमने डॉ. अम्बेडकर को 
यह विशद व्याख्या करते हुये सुना था जबकि वे धारा 223 और धारा 9] की 
चर्चा कर रहे थे कि यद्यपि प्रविष्टि 9] व्यर्थ है क्‍योंकि दोनों प्रविष्टियों में एक 
ही बात कही गई है पर फिर भी जनता के विचारों को स्थान देने के कारण 
और प्रान्तीय सरकारों का समाधान करने के कारण वे इस निर्रथक प्रविष्टि को 
रखेंगे। अत: मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस मद में “पशुवध पर रोक” शब्दों 
के प्रयोग में सरकार क्‍यों संकोच करती है। यदि उसकी यही नीति है तो मैं 
नहीं समझता हूं कि यदि हम ठीक शब्दों का प्रयोग करें तो इस असांप्रदायिक 
सरकार का नाश हो जायेगा। कम से कम जनता की भावनाओं का समाधान करने 
के लिये ही यदि मसौदा-समिति इस मद का प्रयोग करती तो मुझे खुशी होती। 
फिर भी मैं मसौदा-समिति की बुद्धिमत्ता को सादर स्वीकार करता हूं और मैं अपने 
संशोधन को पेश नहीं करना चाहता हूं। आखिरकार लोक भावना महत्व रखती हे 


और यदि आप ठीक काम कर रहे हैं तो यह बिल्कुल ठीक है कि आप केवल 
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लोक भावना के अनुकूल ही न बनें, वरन्‌ यह कह कर उसका समाधान करें 
कि आपने उसे स्वीकार कर लिया है। आपने सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। पर 
ठीक शब्दों के प्रयोग करने में आप हिचक रहे हैं। मसौदा-समिति की इस शब्दावली 
से मुझे संतोष नहीं है पर उन्होंने मेरे शब्दों को निकालना ठीक समझा है इस 
कारण मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता हुं। 


*प्रो, शिव्बन लाल सकक्‍ेनाः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 22 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


इस प्रविष्टि में डॉ. अम्बेडकर ने संशोधन किया है और उन्होंने “पशु की 
जातियों का परिरक्षण, रक्षण और उन्नति” शब्दों का प्रयोग किया है। श्रीमान्‌, चोर 
दरवाजे से गौ वध पर रोक लगाने के लिये उपबन्ध करने की इस रीति का में 
विरोध करता हूं। उसके लिये स्पष्ट शब्दों में साहसपूर्वक उपबन्ध करने में 
मसौदा-समिति क्‍यों संकोच करती है। इतने महत्वपूर्ण विषय के रूपान्तर करने के 
प्रयत्त करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। जहां तक गौ वध के रोक का प्रश्न है 
जिस रूप में यह प्रविष्टि है उसमें ऐसा कोई अर्थ नहीं है। केवल गौ-रक्षा के 
कारण ही नहीं परन्तु चूंकि इसमें अन्य समस्‍यायें भी अन्तर्ग्रस्त हैं। इसलिये में 
चाहता हूं कि यह प्रविष्टि सूची 3 में रखी जाये। यह प्रविष्टि जाति की 
उन्नति के संबंध में है जो कि एक राष्ट्रीय समस्या है जिसको प्रान्‍्त हल 
नहीं कर सकते हैं। अपने प्रान्‍्त के जिस भाग में में दा ढोर इतने निम्न 
कोटि के हैं कि जब तक हम हिसार इत्यादि से गाय सांड न मंगायें तब 
तक उनमें उन्नति नहीं कर सकते हैं। देश के अन्य भागों की दशा भी ऐसी ही 
है। यदि आप पशु जाति की उन्नति करना चाहते हैं तो आपको अखिल भारतीय 
योजना रखनी होगी जिसमें केन्द्र द्वारा सामंजस्य स्थापित करना होगा। यदि आप 
इस प्रविष्टि को 3 अर्थात्‌ सहगामी सूची में रखेंगे तो प्रान्तों को समस्त शक्तियां 
प्राप्त होंगी और इस प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित कर सकेगा। अतः इस प्रविष्टि 
को सूची 3 में होना चाहिये जिससे कि पशु जाति की उन्नति करने के लिये, 
जो देश की कृषि दशा सुधारने के लिये आवश्यक है, राज्य की योजना में अपनी 
निधि तथा ज्ञान से केन्द्र सामंजस्य स्थापित कर सके। 


*थ्री लक्ष्मीनारायण साहू (उड़ीसा : जनरल) सभापति जी, इस बारे में मैं 
ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक बात मुझे कहनी है इसलिये मैं यहां 
पर आया हूं। यहां पर जो हम लोग पास करते हैं जिसमें हम कहते हैं 
काठ्इशएबांणा, एाग॑वलांणा ्एण, ग्राएाएश्थाथा ए ४०0०० मेरी समझ में इससे 
बहिष्कार नहीं होता। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके बदले में अगर हम खखें 
नागएाएएलाला[ ् गराव॑/०० 25. ए ॥५० ४०८7? तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा 
हो जायेगा कि हम क्‍या करना चाहते हैं। यह जैसा कि 'ग्रप्राणण्टाशशा ० 0०7 
क्या स्टॉक! यह मालूम नहीं होता, जब हम यह पढ़ते हैं। इसके बाद जब पढ़ते 
हैं फा०्एथाएंणा ० का 05०४४८०५” उनको पढ़ते हैं लाइफ स्टॉक ऐसा करने से 
एक दम साफ हो जायेगा। 


दूसरी बात यह है कि कंकरेन्ट लिस्ट में नहीं आना चाहिये। क्‍योंकि प्राविन्‍्शयल 
लिस्ट में जब यह रखा गया है तो यह हर एक प्रान्त को मालूम हो जायेगा कि 
उनको किस तरह तैयारी करनी है। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि हिसार 
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[श्री लक्ष्मी नारायण साहू] 


और सिंध से जो जानवर भेजे गये हें वे हमारे प्रान्त में अच्छी तरह से नहीं 
रह सके। उनके बच्चों का जीवन बहुत ही कम होता है। इसलिये मैं चाहता हूं 
कि इसको कंकरेन्ट लिस्ट में न देकर प्राविन्‍्शयल लिस्ट में देने से बहुत अच्छा 
होगा। जो हालत हमारे प्राविस्स की है जो हमारे लाइफ स्टॉक है, उसकी उन्नति 
करने के लिये हम लोगों के जो प्रान्त के आदमी हैं इसके बारे में ज्यादा मालूम 
होगा और सेन्टर ऐसा नहीं कर सकेगी। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान्‌, श्री सक्सेना का संशोधन मुझे अपने प्रान्त 
की एक कहावत के समान प्रतीत होता है जिसमें यह कहा गया है कि यदि 
आप आम के वृक्ष की ओर जितने पत्थर फेंक सकते हो उतने फैंकोगे तो उनमें 
कम से कम एक पत्थर तो आम में लगेगा और उसे नीचे गिरायेगा। इसी प्रकार 
ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मित्र के पास एक ऐसी योजना है जिसमें विषयों 
को सूची 2 से सूची 3 में स्थानान्तरित करने के लिये कई संशोधन हो और 
यह आशा है कि कम से कम एक संशोधन तो सभा द्वारा स्वीकार किया ही 
जायेगा। यदि यही बात है तब तो इसके बारे में सिवा इसके मुझे और कुछ नहीं 
कहना हे कि इन विषयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्यों पर होना चाहिये। 


अपने संशोधन को पेश करते हुये जब मैंने भाषण दिया था उस समय मैंने 
अपने माननीय मित्र श्री ठाकुर दास भार्गव के तर्कों का अनुमान किया था। हम 
उनसे पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। हम यह मानते हैं कि जो प्रयोजन उनके विचार 
में हैं उसे निदेशक तत्वों में रख कर सभा ने उसे स्वीकार कर लिया हेै। पर 
जहां तक इन सूचियों में जो केन्द्र तथा प्रान्तों को विधायी शक्तियां देती हैं, किसी 
ऐसी बात के रखने का संबंध है जो नीति का कथन है, हमको यह कहना पड़ेगा 
कि हम उनसे सहमत नहीं हैं। अतः मैं समझता हूं कि उनको संतोष हो जाना 
चाहिये कि इस प्रविष्टि में उन शब्दों को रखे बिना ही वह प्रयोजन सिद्ध हो 
जायेगा। मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसे सभा स्वीकार करेगी। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 22 में बगरषण्राएश्थाथा ण 80०८7 शब्दों के स्थान 


में ॥शढइलाएगांणा, छाणूलांगा भाव ग्राण्ाएश्थाला ए ४०८० शब्द रखे जायें।” 
सशोधन स्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 22 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 22 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


सशोधित रूप में प्रविष्टि 22 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 
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प्रविष्टि 23 
प्रविष्टि 23 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 24 
“प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 24 में ॥0था5' शब्द के पश्चात्‌ (00णाइगांवगांगा 
णए बशारप्राणा॥ ॥0क्‍॥75; 992०९, ०0-0कशथभाए8 ॥4 ०0व6९८ए९८ ब९॥८प्रॉपाओं 


शिप5; 8०१प्रंआरांणा 97 6 5896 0ंश्ञा5 ग बढ०प्रॉप३। ।शा0! शब्द प्रविष्ट 
किये जायें।” 


श्रीमानू, मैंने एक संशोधन और भेजा था कि इस प्रविष्टि को सूची 3 में 
स्थानान्तरित किया जाये पर गलती से उसे छोड़ सा दिया गया हे। 


मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने कुछ मदों को सूची 3 में स्थानानतरण करने 
वाले संशोधनों पर आपत्ति की है। भारतीय संविधानिक सुधारों की संयुक्त समिति 
के प्रतिवेदन की कंडिका 238 की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें 
उसने यह कहा हैः 


“समवर्ती सूची द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं को अब हम लेते हैं समवर्ती 
सूची के सिद्धान्त को स्वीकार करने के पक्ष में अपने तर्कों की व्याख्या तो 
हम कर ही चुके हैं, पर इस सूची में अन्तर्विष्ट विषयों के संबंध में केन्द्र 
को दी जाने वाली शक्तियों की ठीक-ठीक परिभाषा करना एक कठिन समस्या 
है। सर्वप्रथम हमें यह प्रतीत होता है कि यद्यपि केन्द्र के लिये यह आवश्यक 
है कि सूची में अन्तर्विष्ट विषयों में सामंजस्य स्थापित करने या उनके लिये 
विनियमों में समानता लाने की शक्ति संसद को हो, पर यह विषय स्वयं प्रमुख 
रूप से प्रान्तीय है और इन पर मुख्यतः प्रान्तीय नीति के अनुसार प्रान्त द्वारा 
प्रशासन किया जायेगा। अर्थात्‌ इनका पूर्णतया फेडरल विषय होने की अपेक्षा 
उन विषयों से घनिष्ठ संबंध है जो सूची 2 में है। साथ ही साथ यह थ्रुव 
सत्य है कि इन परिस्थितियों में यदि केन्द्र की समवर्त्ती विधायी शक्ति को 
प्रभावान्वित करना है तो समान्य नियम यह होना चाहिये कि समवर्ती क्षेत्र में 
केन्द्र और प्रान्तीय अधिनियम में विरोध होने पर केन्द्रीय अधिनियम माना जाये।” 


यह स्पष्ट है कि समवर्ती सूची में एक ऐसी सूची का उद्देश्य है जिसके विषय 
ऐसे हों जिनके प्रति राज्य की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने और राज्यों को 
मंत्रणा देने की शक्ति केन्द्र को हो इस कारण जब मैंने यह सुझाव दिया था कि 
इन प्रविष्टियों को सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये तो मैंने प्रानन्‍्तों को उनकी 
शक्तियों से वंचित करना नहीं चाहा था। मैं केवल यह चाहता हूं कि एककों को 
मंत्रणा देने और उनकी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति केन्द्र को 
हो और इन क्रियाओं में प्रगति देने के लिये केन्द्र के वित्त सहायक सिद्ध होंगे। 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


मैं समझता हूं कि समस्त सूची में यह विशिष्ट मद बहुत ही महत्वपूर्ण है 
और केन्द्रीय नियन्त्रण के अधीन लाये बिना आप निर्माण योजना को नहीं चला 
सकते हैं। मैं कुछ अंक उद्धृत करूंगा। 


इस समय हम जमींदारी के मिटाने में लगे हुये हैं और मेरे प्रान्त में प्रतिकर 
पर ही लगभग 50 करोड खर्च होगा। 


इसी प्रकार बिहार में जमींदारी सम्पत्ति को प्राप्त करने में बहुत राशि खर्च 
करनी पडेगी। समाज निर्माण की इन बड़ी-बड़ी योजनाओं में प्रान्‍्तों ने बडी कठिनाई 
का अनुभव किया है। अतः यदि केन्द्र द्वारा इन योजनाओं को लिया जाता हे तो, 
समस्त देश में इस प्रणाली के मिटाने की समान नीति भारत सरकार रख सकती 
है। मेरा यह मत है कि जब तक लगानदारी की इस वर्तमान प्राचीन प्रणाली को 
मेटा नहीं जाता है तब तक भारत समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और उसकी ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था की उन्नति नहीं हो सकती। यह कठिनाई प्रत्येक प्रान्त में है। सौभाग्य 
से मेरे प्रान्त में यह कठिनाई शीघ्र ही दूर हो जायेगी। यदि हम यह चाहते हैं 
कि इस जमींदारी प्रथा को समस्त देश में से शीघ्र ही मिटा दिया जाये तो यह 
विषय केन्द्र के हाथ में होना चाहिये। हमें अखिल भारत के लिये लगानदारी की 
समान प्रणाली रखनी चाहिये। अत: यदि यह विषय समवर्ती सूची में हो तो केन्द्र 
प्रान्त द्वारा पालन की जाने वाली नीति का विनियमन कर सकेगा और यथाशक्य 
कम समय में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त कर सकेगा। 


यदि हम भूमि की उन्नति करना चाहते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि भूसम्पत्ति 
के संचय को एक व्यापक दस वर्षीय योजना में रखना पडेगा। लगभग 20,000 
संयुक्त फार्म स्थापित करने होंगे जिसमें 3 करोड़ रुपया लगेगा। किसी एक अकेले 
एकक में इतनी धन राशि नहीं मिल सकती। अतः मैं सुझाव देता हूं कि इस 
प्रविष्टि को सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये। 


*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 368] के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 24 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
आपकी अनुज्ञा से मैं इससे अगले संशोधन को भी पेश करता हूं। 


“कि संशोधनों की सूची 2 के संशोधन संख्या 36। के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये। 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 24 के स्थान में निम्न प्रविष्टि रखी जाये: 


“24. ॥.70, ॥9/ 5 00 539, ॥2॥98 वा णा 0ए& 9॥0, |भा6 शाप्राट5 गाटापकाए 
6 76]970 ० |9794॥0व का (शा ॥274 6 ०06070 एक ॥2॥5; ॥श्ार्डटाः 


संविधान का मसौदा [367 


भाव भीलाबांगा ण बश्ांएप्रॉापाओ [भा6व; ।शाव गाफ्ञा0ए्शालशा भाव बशांटपरॉपाबं 
[095; ०0]णगंगभा०णा 5फ्र]०९० 00 ॥6 5फ्थरणंत्रणा, कार्लाणा भाव ०णञ70] 0 
प6 एगाणा ए0एलगाशा, 7 


(24. भूमि अर्थात्‌ भूमि के अन्दर या उसके ऊपर के अधिकार, भू स्वामी 
और आसामी के संबंध के सहित लगानदारी और लगान उगाना, कृष्य 
भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण; भूमि सुधार और कृषि के 
लिये कर्ज; संघ सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन 
उपनिवेशन।) 


मेरे माननीय मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों की मैं 
हृदय से पुष्टि करता हूं। उन्होंने दृढ़ आधार ग्रहण किया था पर उन्होंने जो निष्कर्ष 
निकाला वह उसके अनुरूप नहीं था। उन्होंने इस प्रविष्टि को सूची 3 में स्थानान्तरित 
करने के तर्क को पुष्ट किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विषय में 
अखिल भारतीय योजनाकरण और समानता हो। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि 
इस प्रविष्टि को सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये। 


*याननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: हम इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करते 
“अध्यक्ष: अब में श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन संख्या 88 पर मत लेता 


प्रश्न यह हे: 


“कि संशोधनों की सूची 2 के संशोधन संख्या 36। के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 24 के स्थान में निम्न प्रविष्टि रखी जाये: 


“24, [.6, 4 5 00 53५, ॥9॥9 वी णा 0ए९/ 9॥0, भाव शाप्राट5 वाए।पक्षा? 
6 76]9070 ० 9व94॥0व रात (शाकाा।, ॥॥4 ॥6 ०06070 0 ॥2॥5; 0शार्डईटाः 
भाव भीलाबांगा ण बश्ांर्प्रापान [भा6; ॥शाव गराफ्ाएएशालशा भाव बशांटपरॉपाबं 
[09॥5; ०00गशब्रांगणा 5प्स्‍]०९० 0०0 6 5फ्रश्शंत्रणा, वार्टाणा भाव ८णा70] 0 
प6 एगाणा ए0एलगाशा, 7 


(24. भूमि अर्थात्‌ भूमि के अन्दर या उसके ऊपर के अधिकार, भू-स्वामी 
और आसामी के संबंध के सहित लगानदारी और लगान उगाना, कृष्य 
भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण; भूमि सुधार और कृषि के 
लिये कर्ज; संघ सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन 
उपनिवेशन।) 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


368] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: अब में प्रो. शिव्बनलाल सक्सेना के संशोधन संख्या 305 पर मत 
लेता हूं 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 24 में ॥0था5” शब्द के पश्चात्‌ (00णाइगांवबांगा 
णए बशार्प्रापा॥ ॥0व॥75; 892०९, ०0-0कथगाए6 भव ०06९८ए९८ १९7॥९प्रॉपाओं 


शिय5; 8०१प्रंआाणा एए 6 5896 0ंश्ञा5 गा बढ्ाांटपरॉप३। ।शा0! शब्द प्रविष्ट 
किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची 2 के संशोधन संख्या 36] के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये: 


'कि सूची 2 की प्रविष्टि 24 सूची | में स्थानानतरित की जाये।!” 
सशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: इसके बाद हमारे पास प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना का अगला संशोधन 


प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 24 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 24 भाग 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 24 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टियां 25 और 26 
प्रविष्टियां 22 और 26 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 27 


“अध्यक्ष: यदि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद संशोधन संख्या 89 पेश कर रहे हें तो 
वे अपने पुराने तर्कों को दुबारा न कहें। 


संविधान का मसौदा [369 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जी नहीं, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 27 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
“अध्यक्ष: आगे के संशोधन पर भी श्री सक्सेना अपने तर्कों को न दुहरायें। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं केवल दो ही मिनट लूंगा, मैं प्रस्ताव 
पेश करता हूं: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 27 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


इस संबंध में में अपने यहां के वनों की हालत की ओर निर्देश करना चाहता 
हूं। .200,000 वर्ग मील वन में से लगभग 54,000 वर्ग मील वन दुर्गम है। 
वे अभी तक अविदोहित हैं। अत: खोज तथा विदोहन करने और अखिल भारतीय 
आधार पर गवेषणा करने के विचार से तथा विभिन्‍न राज्यों की क्रियाओं में सामंजस्य 
स्थापित करने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया हे। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: प्रो. शिव्बनलाल सक्सेना द्वारा प्रकट की गई समस्त 
भावनाओं की मैं पुष्टि करता हूं। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 27 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: अब मैं प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना के संशोधन पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हे 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 27 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 27 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 27 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 28 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हुं। 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 28 में से “१ णं॥०१४! शब्दों को अपमार्जित 
किया जाये।” 


]370] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


सूची | में एक इसी प्रकार की प्रविष्टि को पेश करते हुये इस बात की 
व्याख्या की जा चुकी है। श्रीमान्‌, मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हुं। 


*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 28 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
“अध्यक्ष: इसके बाद का संशोधन। 

*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं अन्य कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हुं। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 28 में से “6 णं॥०१४! शब्दों को अपमार्जित 
किया जाये।” 


संशोधन स्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 28 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 28 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

सशोधित रूप में प्रविष्टि 28 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 29 

“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 29 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 29 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


संविधान का मसौदा [37] 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 29 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 29 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 30 
(सशोधन सख्या 94 पेश नहीं किया गया।) 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 30 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 
“30, [#06टाणा ०ए जशञा6 48 0 9/05. 7 
(30, वन्य पशुओं और पक्षियों की रक्षा।) 


यह सुझाव दिया गया था कि संविधान के मसौदे में यह प्रविष्टि जिस प्रकार 
से है उसकी शब्दावली में संशोधन किया जाये, अत: जिन आधारों पर मैंने सुझाव 
दिया था उनके अनुसार इसमें संशोधन कर दिया गया है। श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश 
करता हूं। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं इस पर बोलना चाहूंगा। 
अध्यक्ष: बहुत अच्छा। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा पेश किये गये 
रूप में मैं इस प्रविष्टि का समर्थन करता हूं। पर ऐसा प्रतीत होता है कि वन्य 
पशु और पक्षियों के प्रति उन्होंने कुछ पक्षपात सा किया है। मैं समझता हूं कि 
उनको सर्व साधारण पशुओं और पक्षियों को ही ले लेना चाहिये था। केवल वन्य 
पशुओं और पक्षियों को ही क्‍यों रखा गया है? इस देश में अहिंसा की परम्परा 
है और जिस सीमा तक प्रान्तीय सरकारें सामान्यता पशुओं और पक्षियों के प्रति 
दया और सहानुभूति प्रकट कर सकती हैं उतनी सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये। 


(संशोधन सख्या 243 पेश नहीं किया गया।) 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 30 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 
“३30, [06टाणा ०ए शञाव धा]95 806 9705. 7 
(30. वन्य पशुओं और पक्षियों की रक्षा।) 
संशोधन स्वीकार किया गया 


]372] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 30 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 30 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 3 
“प्रो, शिव्बनलाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 3] सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 3] सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 33) सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 3आ राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 32 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 32 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 


7३32, ॥7946 क्राव ८णएआाशाट6 जाता) ॥6 89086, 5प9)]९९ ३६० ॥6 कञाएशंडंगा$ णए 
लाए 35-06 ता ॥45 वी; गाक्रा728 क्ातवे शि।$. 7 


(32, सूची 3 की प्रविष्टि 35-क के उपबन्धों के अधीन राज्य के अंतर्गत 
व्यापार और वाणिज्य; मंडियां और मेले।) 


श्रीमानूु, चूंकि समवर्ती सूची में हमने एक ऐसी प्रविष्टि रख दी है जो केन्द्र 
द्वारा नियंत्रित व्यापार, वाणिज्य और ओ्योगोत्पादित वस्तुओं के संबंध में केन्द्र को 
निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है इस कारण यह संशोधन आवश्यक समझा 
गया हे। और इसी कारणवश यह परिवर्तन किया गया है अन्य किसी कारणवश 
नहीं। 
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*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 366 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 32 में [ज0जंत्ंणा$ ० |/9 ? शब्दों और अंक के स्थान में “5फ्र्थांगराशावशा८८ट, 
कॉव्लांगा भाव ०णाए रण पा एगंणा 60एथगागदा शब्द रखे जायें।” 


“अध्यक्ष: अन्य कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 366 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 32 में, कञाएजंडशंणा$ एी॥5 7 शब्दों और अंक के स्थान में “5प79थगाशावशा८८, 
काब्लांगा था0 ०णा70 रण 6 एरंगा 50एथगागश। शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 32 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 


732, ॥7946 क्राव ८णएआञाशाट6 जाता) ॥6 89086, 5प9)]९९०३६० ॥6 कञाएशंडंगा$ णए 
लाए 35-06 0 |45 वी; गाक्रा728 कातवे शि।$. 7 


(32, सूची 3 की प्रविष्टि 35-क के उपबन्धों के अधीन राज्य के अंतर्गत 
व्यापार और वाणिज्य मंडियां और मेले।) 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 32 सूची 2 का अंग बनाया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 32 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 33 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 33 को अपमार्जित किया जाये।” 


श्रीमानू, चूंकि इस संबंध का उपबन्ध इसी प्रयोजन के लिये अन्यत्र कर दिया 
गया है इस कारण यह प्रविष्टि आवश्यक नहीं है। 


*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 367 के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये: 


“33, [२८९७४॥०॥7 0० 30क्‍९, 2णए7र]श४०९6 राव पराशट0प्राइट जार 0॥67 98965 07 
॥6 छपा0056$ 0ए ॥6 कञाठरंड्रंणा$ ण गाए 244 एण 5 (7णाशॉपाणा $पफ)ऑ०्टा 
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[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 
॥0 6 5फ्थरशंद्रंगणा, करार्टांणा क्राव ०णएआ70 ए ॥6 (0एथाए।शलशा ए पाता. 7? 


(33. भारत सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस संविधान 
के अनुच्छेद 244 के प्रयोजनार्थ अन्य राज्यों से व्यापार, वाणिज्य और समागम 
का विनियमन।) 


“अध्यक्ष: क्या आप अगला संशोधन 99 पेश करना चाहते हैं? 

*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 

“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 367 में “6०७८०! शब्द के स्थान 
में तटापत०१ क ॥/8 ॥' अंक व शब्द रखे जायें।” 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हेः 

“कि पा] की सूची के संशोधन संख्या 367 के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये: 


“33, [२८९७४॥०॥7 0० 930क्‍९, 2ण7र]श९6 राव पाश०0प्राइट णरा 70॥867 8965 07 

॥6 9प्रा00525 णी॥6 छञाएशंञणा$ एण 06 244 ए का5$ (णाशॉापाण $फ्०ट 

00 ॥6 5फ्रथशंत्रणा, कार्टाणा भाव 20770] णएी 6 (0शथाशशा ए 099. 7 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 

अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन सं. 367 में “6००८०” शब्द के स्थान 
में एपत००१ | ]48 ॥” अंक व शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 33 को अपमार्जित किया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
राज्य-सूची में से प्रविष्टि 33 अपमार्जित की गई। 


प्रविष्टि 34 
“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 34 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं यह चाहूंगा कि सभा इस समस्या के गुरुत्व 
को समझे। हम सब यह चाहते हैं कि देहात ऋणमुक्त हो जायें। श्रीमान्‌, इस संबंध 


में भारत की आर्थिक उन्नति के लिये लोक योजना में से एक उद्धरण पढ़ कर 
सुनाऊंगा जो इस प्रकार हैः 


“इस असामाजिक लगानदारी की समस्या के साथ-साथ अन्य समस्या जिसको 
हल किया जायेगा वह देहता के ऋण की समस्या होगी। सन्‌ 929 में महाजनी 
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पूछताछ संबंधी केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमान किया हुआ देहात का ऋण 200 करोड़ 
रुपया था। इसके बाद के आंकों में यह संख्या बहुत बढ़ गई है। भारत की रक्षा 
बैक के कृषि-ऋण विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार सन्‌ 937 में यह आंक लगभग 
800 करोड़ रुपया है। यह संभव नहीं हो सकता कि सन्‌ 937 के बाद इस 
राशि में कोई अधिक कमी हुई हो और न तत्कथित वर्तमान गल्‍्ले की तेजी ने 
ही इसमें कोई सारवत्‌ कमी को है। कृषकों की इस आबादी के क्षेत्र में साहूकारों 
हा ली आतंक है जो अन्य आबादियों के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक बुरी हालत 
| 


“तेजी के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उस क्षेत्र को कोई लाभ हुआ 
है। इसके विपरीत यह ऋण वर्षों के संचित ऋण का प्रतीक है। यह मानी हुई 
बात हे कि विभिनन प्रान्तों में के ऋण संबंधी विधान इस समस्या को स्पर्श तक 
नहीं कर पाये हैं। अत: हम यह आवश्यक समझते हैं कि इस ऋण की मात्रा 
को पहले कम किया जाये फिर उसे राज्य को दिया जाये। उदाहरणार्थ मद्रास प्रान्त 
में किये गये इस प्रकार के प्रयोग एक लाभदायक पथ-दर्शक के रूप में कार्य 
करते हैं। सन्‌ 938 के मद्रास कृषक साहाय्य अधिनियम के क्रियान्वित होने के 
कारण यह ऋण लगभग 47 प्रतिशत कम कर दिया गया और किसी तर्क के 
आधार पर इस अधिनियम के उपबन्धों को उग्र नहीं कहा जा सकता हे। पंजाब 
में ऋण समझौता मंडलियों (डैट कन्सीलियेशन बोडर्स) के प्रवर्तन के अधीन 40 
लाख के ऋण का समझौता लगभग 4 लाख में किया गया। अतः राज्य द्वारा 
ऋण के लिये जाने के पूर्व वर्तान ऋण को केवल लगभग 25 प्रतिशत ऋण 
मान लेना संभव होना चाहिये और इसे आवश्यक समझना चाहिये। वर्तमान ऋण 
की राशि ,000 करोड़ रुपया मान कर जो ऋण राज्य द्वारा लिया जायेगा वह 
250 करोड रुपया रह जायेगा। 


“लगान लेने वालों तथा प्रयोग करने वालों को भी इस प्रकार 985 करोड 
रुपया मिल जायेगा। यह राशि राज्य द्वारा हुंडियों के रूप में दी जायेगी। ये 
हुंडियां 40 वर्ष के लिये तीन प्रतिशत ब्याज की दर से होनी चाहिये और 
राज्य को अनिवार्यत: ये हुंडियां अपने अधिकार में रखनी चाहियें। इन हुडियों 
पर राज्य द्वारा दी जाने वाली राशि लगभग 60 करोड होगी।”! 


“इन आरम्भिक उपक्रमों को करने पर कृषकों के हित में कृषि उपज की 
वृद्धि करने की योजित अर्थव्यवस्था निर्भर करेगी। जब तक वर्तमान स्थिति में 
इस प्रकार परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक अपने किसानों के इस बडे 
समुदाय के जीवनस्तर में कोई सुधार होने की आशा नहीं हो सकती है। और 
फलत:ः पुष्ट, स्थायी और सुरक्षित आधार पर देश में औद्योगिक ढांचे के निर्माण 
की आशा नहीं हो सकती है। इन उपरोक्त उपक्रमों के पालन करने में जो 
कठिनाइयां हैं उनसे हम परिचित हैं, पर हमें अन्य कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ता।” 


अत: यह स्पष्ट है कि यदि हम वास्तव में कृषि संबंधी ऋण को हटाना 
चाहते हैं तो राज्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में कार्यवाही करने पर यह समस्या हल 
नहीं हो सकती हैं केवल किसी व्यापक उपक्रम द्वारा ही इन समस्याओं को हल 
किया जा सकता है जिसका, राज्य की सरकारों के साथ संघ सरकार के पूर्ण 
सहयोग को प्राप्त कर साहसपूर्वक प्रवर्तन हो। इसी कारण मैंने यह सुझाव दिया 
है कि इस प्रविष्टि को सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये। 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


श्रीमानू, इस उद्देश्य से ही मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं समझता 
हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हम किसी व्यापक उपक्रम को अंगीकार 
नहीं करेंगे और प्रान्तों और केन्द्रों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने की 
शक्ति नहीं रखेंगे तब तक हम अपने देश की हालत को नहीं बदल सकते हें। 
और भारत को आदर्श नहीं बना सकते हैं अतः सभा द्वारा ध्यानपूर्वक सच्चाई से 
विचार करने के हेतु मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हुं। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 34 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 34 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 344 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 35 
*अध्यक्ष: इस प्रविष्टि पर मुझे कोई संशोधन नहीं दिखाई देता है। 


*भ्री एच.वी. कामतः एक प्रश्न के स्पष्टीकरण के हेतु क्‍या मैं यह पूछ 
सकता हूं कि ॥॥75' (सराय) शब्द में क्‍या विश्राम गृह और उपहार गृह आ जाते 
हैं? सूची में विश्राम गृह और उपहार गृह के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यही विचार प्रतीत होता है यहां हमने एक अप्रचलित 
शब्द ले लिया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे माननीय मित्र द्वारा 
उठाये गये प्रश्न में कुछ बल है पर मैं समझता हूं कि जो प्रयोजन उनका है 
वह उस शब्द के अन्तर्गत आ जाता है। 


*आ्री आर.के. सिधवा: ॥775' का अर्थ शब्दकोष में धर्मशाला है। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: नहीं, यह नहीं हेै। 
“अध्यक्ष: इस प्रविष्टि पर कोई संशोधन नहीं है। 
प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 35 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 35 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


संविधान का मसौदा [377 


प्रविष्टि 36 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 36 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 


“36, ?047लांगा, 5प99 भाव वंडशाएपाणा ण 20055 5फ्री]००८ (0 ॥6 कञाएं- 
80$ एा थाए। 35-60 0णीव॥ई वी, 7 


(36. सूची 3 की प्रविष्टि 35-क के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वस्तुओं 
का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।) 


जो शब्द बढ़ाये गये हैं वे 'सूची 3 की प्रविष्टि 35-क के उपबंधों के अधीन 
रहते हुये! हैं। में पहले भी यह कह चुका हूं कि उन उद्योगों की वस्तुओं के 
उत्पादन, सम्भरण और वितरण के विषय जो केन्द्रीय नियंत्रण के अधीन हैं, सूची 
3 में एक विशिष्ट प्रविष्टि है और इस कारण इन शब्दों का बढ़ाना आवश्यक 
है। श्रीमान्‌, मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं। 


*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 369 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 36 में कफ्ञाठट्शंडंणा$ ० ॥48 7! शब्दों व अंक के स्थान में 
“579थ्गशा9वटाए2, 0/९९०ाणा ॥26 ०णआ70] एप 6 एआणा (00एश॥।ा॥शा।' शब्द 


रखे जायें।” 

*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मैं केवल संशोधन संख्या 30 पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 36 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 369 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 36 में कफ्ञाठ्शंडंणा$ ० ॥48 7! शब्दों व अंक के स्थान में 
“5फ्थांगराशावद्माट्ट, का्टांणा भाव ८णा70] ए ॥॥6 एआणा (00एथगा।शा शब्द 


रखे जायें।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
*कि सूची 2 की प्रविष्टि 36 सूची 3 में स्थानानतरित की जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


]378] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 36 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 


“36, ?047लांगा, 5प्99 भाव वंडशाएफपाणा ण 20055 5पफ्री]००८ (0 ॥6 जाएं- 
85075 ए शाह 35-50 एव वा, 7 


(36. सूची 3 की प्रविष्टि 35-क के अधीन रहते हुये वस्तुओं का उत्पादन, 
सम्भरण और वितरण।) 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 36 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 36 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 37 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 37 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 
“37, जावप्रषम65, 5प्रा)]०९ 00 6 काएशंडशंणा$ ण था।ए। 64 तीवतंश व 7 
(37. सूची । की प्रविष्टि 64 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उद्योग।) 
*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3620 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 37 में फाठ्शंञ्रंणा$ ० ॥/8 7 शब्दों और अंक के स्थान में 
“इफ्रलागाशावद्ञाट्ट, क्राल्याणा भाव ०णा70] ण ॥6 प्शञांणा (0एथााश।शा' शब्द 
रखे जायें।” 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची की संशोधन संख्या 3620 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 37 में फाठशंशझंणा$ ० ॥/8 7 शब्दों और अंक के स्थान में 
“8फ्थांगराशावद्माट्ट, क्राल्याणा भाव ०णा70] ण 6 एञांणा ए0एलाशाशशा शब्द 


रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


संविधान का मसौदा [379 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 37 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 

“37, पावप्रषआ65, 5प्रा)]०९० 00 ॥6 काएशंडशंणा$ ण था।ए। 64 तीवतंश व. 7 
संशोधन स्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 37 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

संशोधित रूप में प्रविष्टि 37 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 38 
*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 362। में '6८]०८८०' शब्द के स्थान 
में धाक्षाईला०त (0 [48 गा! शब्द और अंक प्रविष्ट किये जायें।” 


*भ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, एक ओऔचित्य प्रश्न हैं संशोधन संख्या 
362। पेश नहीं किया गया है अतः मैं नहीं समझ पाता हूं कि जब तक कि 
का पेश नहीं किया जाता है तब तक यह संशोधन कैसे पेश किया जा सकता 

| 


“अध्यक्ष: इनके संशोधन में केवल “अपमार्जित' शब्द के स्थान में 'सूची 3 
में स्थानान्तरित' शब्दों को रखने का प्रयास किया गया है। अपमार्जन स्थानान्तरण 
नहीं हे। हम यह नहीं चाहते हैं कि इस प्रविष्टि के अपमार्जग करने की प्रस्थापना 
पेश की जाये। हम उन्हें पेश किया हुआ समझते हैं। क्योंकि उनका रूप निषेधात्मक 

| 


“श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमानू, इस देश में खाने की तथा अन्य वस्तुओं में 
अपमिश्रण के अनुपात ने बडा हानिकारक रूप ग्रहण कर लिया है। यह समस्या 
केवल एक ही प्रान्त में नहीं है। अतः इसे अखिल भारतीय रूप में सुलझाना चाहिये। 
ऐसी कोई भी खाद्य वस्तु नहीं है जो हमें शुद्ध मिल सके। जब हम दूध खरीदते 
हैं तो दूध की अपेक्षा पानी की मात्रा हमें अधिक मिलती है। सच तो यह हे 
कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें अपमिश्रण न किया गया है। श्रीमान्‌ू, यह 
दोष भारत में सर्वत्र फेल गया है। अतः यह उचित है कि यह भारत सरकार 
जो लोक सेवक होने का ढिंढोरा पीटती है इस मुख्य विषय में लोक सेवा करे। 


“पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र (पश्चिमी बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव 
पेश करता हूं: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 38 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


]380] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र] 


प्रविष्टि 38 खाने की तथा अन्य वस्तुओं के अपमिश्रण के सम्बन्ध का है। 
उसे राज्य सूची में रखा गया है। मेरा सुझाव यह है कि उसे समवर्ती सूची में 
स्थानान्तरित किया जाये, जिससे कि केवल प्रान्तीय सरकारों या राज्य की सरकारों 
3 ही नहीं, वरन केन्द्रीय सरकार को भी इस सम्बन्ध में विधान बनाने की शक्ति 
| 


श्रीमान्‌ु, आरम्भ में ही मैं आपको यह आश्वासन दे दूं कि मेरी यह इच्छा 
कदापि नहीं है कि मैं ऐसे समय में सभा का समय लेता, जबकि उसे समय 
की बहुत ही आवश्यकता है, पर इस विषय के महत्व के प्रति मुझे पूर्ण विश्वास 
हो गया है। अतः मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि मैं उन बातों के संबंध 
में, जिनके आधार पर मैं चाहता हूं कि इस संशोधन पर विचार किया जाये, जल्दी 
में कुछ टीका टिप्पणी करूं, तो कुछ मिनटों के लिये आप मुझे थैर्यपूर्वक सुनेंगे। 


सन्‌ 937 में भारत सरकार ने केन्द्रीय परामर्शदात्री स्वास्थ्य मंडली नामक एक 
निकाय की स्थापना की, जो शक्ति के अन्तिम स्थानान्तरण के पूर्व तक जब तक, 
कि अन्तिम अन्तर्कालीन मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, तब तक प्रकार्य करती रही 
थी। दैवयोग से इस केन्द्रीय परामर्शदायी स्वास्थ्य मंडली के जन्म से ही मैं उसका 
एक निर्वाचित सदस्य हूं। इस केन्द्रीय परामर्शदात्री स्वास्थ्य मंडली में केवल प्रान्तीय 
मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं थे, वरन उसमें ऐसे प्रमुख व्यक्ति भी 
थे, जो चिकित्सा वृत्ति तथा लोक स्वास्थ्य से संबंध रखते थे। कई वर्षों तक इस 
मंडली को खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण के प्रश्न की समस्या का सामना करना पड़ा। 
किसी भी सरकार के लिये इस समस्या का सुलझाना एक बडी कष्टकर बात 
थी। प्रत्येक प्रान्‍्तीय सरकार का अपना-अपना स्तर था। इस का फल यह हुआ 
कि सिवाय गड़बड़ी के और कुछ न हुआ। किसी विशिष्ट प्रान्त के लिये जो 
आवश्यक था, वह दूसरे प्रान्‍्त के लिये उपयुक्त न हुआ। अतः इस अनिश्चित 
दशा में भारत सरकार ने एक औद्योगिक समिति नियुक्त की, एक विशेषज्ञों की 
समिति, जो भारत में खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की सब बातों को ले। वह शुद्ध 
रूप में एक औद्योगिक समिति थी। पर दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश मैं भी उस 
प्रौद्योगिक समिति का सदस्य हुआ और उस विषय के अध्ययन पर मुझे पर्याप्त 
समय लगाना पड़ा। हमने सर्व-सम्मति से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में 
यह संकेत किया गया था कि कुछ खाद्य-पदार्थ, जिनका एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त 
और एक राज्य से दूसरे राज्य में यातायात होता है, उनके अपमिश्रण पर किसी 
एक राज्य के विधान द्वारा कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। उदाहरणार्थ, घी 
को लीजिये या दूध से बनी हुई वस्तु लीजिये। मैं विशेषकर घी की ओर निदेश 
कर रहा हूं। युद्ध के पूर्व तक इस देश के भोजन में घी एक महत्वपूर्ण वस्तु 
होती थी, आज कल हमें घी मिलता ही नहीं, घी तो इस देश से लगभग विदा 
सा हो गया है खाने के तेल में हाइड्रोजन मिले हुए डालडा वनस्पति को धन्यवाद! 
उस समय यह अनुभव किया गया था कि घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल 
जैसी वस्तुयें--नारियल और तिल का तेल तो कई जगह खाने के काम में आते 
हैं। दूध और दूध से बनी हुई वस्तुयें इस देश में स्वतन्त्रतापूर्वक्क एक स्थान से 
दूसरे स्थान को भेजी व मंगाई जाती हैं, इस कारण जहां ये बेची जाती हैं, केवल 
वे भी स्थान ऐसे स्थान नहीं हैं, जहां इस दृष्टता का सामना किया जाये। विशेषज्ञों 
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की समिति ने यह मालूम किया कि कुछ अनिवार्य परीक्षण हैं। घी के लिये ब्यूटिरो 
रिफ्रेक्ट्रो मीटर परीक्षण, रिचरेस्ट बोलने वेल्यू परीक्षण, सेपोनिफिकेशन वेल्यू परीक्षण, 
आइडीन वेल्यू परीक्षण, फिटेस्टीरोल एसेटेट परीक्षण, घनत्व परीक्षण तथा अन्य 
परीक्षण हैं। ये विषय प्रौद्योगिक हैं और इन समस्त विवरणों को देकर मैं सभा 
की शिथिल रुचि नहीं करना चाहता हूं। अंतिम तथ्य यह है कि विशेषज्ञों की 
समिति ने, जिसमें बाहर से बुलाये गये विशेषज्ञ भी थे, यह मालूम किया कि 
इन परीक्षणों के सम्बन्ध में भी कोई एक बात ऐसी सर्वोपरि होनी चाहिये, जो 
घी की सब किस्मों पर के हो। उदाहरणार्थ, घी काठियावाड़ में होता है। उनके 
यहां परीक्षण की एक शैली हेै। दूसरा स्थान गुन्टर है, वह अपने परीक्षण की एक 
और ही शैली से काम लेता है। संयुक्त प्रान्त के खुरजा में परीक्षण की एक अन्य 
शैली है। हमारे प्रात्त के समान उपभोक्ता प्रान्त जैसे कि बिहार, बंगाल, उडीसा, 
आसाम की, जो इस वस्तु का उपभोग प्रान्त से बाहर के स्थानों से मंगा कर करते 
हैं, दशा निराशाजनक है। वे इस समस्या को अपने ही प्रान्त के साधनों द्वारा नहीं 
सुलझा सकते हैं। वे केवल यही कर सकते हैं कि यदि किसी विशेष प्रान्त के 
किसी विशेष नगर में दूध का विक्रय होता है, तो प्रान्त के खाद्य पदार्थ अपमिश्रण 
अधिनियम के अधीन वे दुग्ध परीक्षक यंत्र से उसकी जांच कर सकते हैं, जिससे 
केवल पानी का प्रतिशत अंश मालूम किया जा सकता है। आज यह मालूम कर 
लिया गया है और इसका पर्याप्त प्रचार हो गया है कि यह परीक्षण पूरा धोखा 

और अकृत्रिम उपायों से कुछ शक्कर के पदार्थ मिला कर अपमिश्रत वस्तु में 
हम विनिहित स्तर ला सकते हें। 


अतः भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम 
पारित करना आवश्यक समझा। सब प्रान्तों से परामर्श कर हम लोगों ने एक 
अनुकरणीय अधिनियम का मसौदा बनाया। उस अधिनियम को विधान-मंडल में प्रस्तुत 
करने के पूर्व ही शक्ति हस्तान्तरण हुआ। विशेषज्ञों की समिति ने जो कुछ मालूम 
किया, वह वर्तमान है और भारत सरकार को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि 
केन्द्र द्वारा बिना किसी इस प्रकार का विधान बताये खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण 
करने की इस समस्या को सुलझाना एक निराशाजनक कार्य होगा। मेरे माननीय मित्र 
५ मे प्रसाद ने यह ठीक कहा कि यह बात इतनी बढ़ गई है कि दुखदायी 

गई है। 


श्रीमान्‌ू, इन हाइड्रोजन युक्त खाने के तेलों के सम्बन्ध में जो शैली आपने ग्रहण 
की है, उस की बड़ी कृतज्ञतापूर्वक देश प्रशंसा करता है। यदि अन्य प्रमुख व्यक्ति 
भी इसके विरुद्ध दृढ़ हो जायें, तो खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण को रोका जा सकता 
है। यदि इसे केवल प्रान्तीय विधान-मंडल पर छोड़ा जाये, तो यह नहीं हो सकता 
है। उदाहरण के रूप में सरसों के तेल में जो दुखद अपमिश्रण हो रहा है उसे 
हम आज बंगाल में पाते ही हैं। कलकत्ता निगम के लोक स्वास्थ्य विभाग ने यह 
घोषणा कर दी है, कि निगम नगर और देहाती क्षेत्रों में भी जलंधर का संक्रामक 
रोग हो रहा है चाहे आप उसे बेरी बैरी कहें या कुछ और कहें, इस रोग ने 
भयंकर रूप धारण कर लिया है। उनका कहना है कि सरसों के तेल में के विष 
के उपभोग के कारण आप किसी समय भी बिना किसी प्रकार की सूचना दिये 
हुए स्वर्गधाम जा सकते हैं। उनका कहना है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जहां 
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अधिकतर सरसों का तेल खाने के काम में आता है, इस तेल में धतूरे के बीज 
मिला दिये जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए संकटजनक हैं। पटना, भागलपुर 
और कलककत्ते में जो गरीब व्यक्ति तेल बेचता है, वह विचारा उसे किसी अन्य 
प्रान्‍्त जैसे कि संयुक्त प्रान्त से मंगाता है। अधिक से अधिक हम यह कर सकते 
हैं कि उस व्यक्ति को पकड़ लें, इस अनुच्छेद की कुछ जांच करें और फिर 
आप उसे दंड दें। वह व्यक्ति यह कहेगा और उसके इस कहने में बहुत कुछ 
सार है कि “मैंने क्या किया हे? मैंने ये पचास या साठ या दो सौ टीन संयुक्त 
प्रान्‍्त में के अमुक-अमुक स्थान से खरीदे हैं। हमारे यहां का माल भेजने का 
वह एक मुख्य केन्द्र है।” जिस स्थान पर उस वस्तु की फुटकर बिक्री होती है, 
वहां की प्रान्तीय सरकार को यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरे प्रान्त से भेजे गये 
माल के बारे में कुछ कर सके। वह केवल यही कर सकती है कि इन छोटे 
दुकानदारों को, फुटकर बेचने वालों को पकड़े और उन पर मुकदमा चलाये। 


यह बडे महत्व का विषय है। आपको इस विषय की तह तक जाना चाहिये 
और वहीं से इस बुराई को रोकना चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा 
में यह विषय ऐसे समय पर आया है, जबकि उपस्थिति बहुत कम है और सदस्य 
दत्तचित्त नहीं हैं। परन्तु सभा को मैं यह बता दूं कि उस समिति के सदस्य के 
रूप में या कदाचित केन्द्रीय परामर्शदात्री स्वास्थ्य मंडली का इस सभा में केवल 
अकेला ही जीवित सदस्य शेष रहने के रूप में में कुछ जोर दे कर कह सकता 
हूं और इस प्रकार जोर देकर कहना विशेषकर मेरे ही अधिकार की बात है, और 
इस बात पर मेरा दृढ़ विश्वास हे कि यदि देश खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण को 
मिटाने के लिये दृढ़ निश्चय किये हुए हैं, तो वह इस प्रकार उखड़े मन से प्रान्तीय 
क्षेत्र में इस विषय को रख कर नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि मेरे माननीय 
मित्र मसौदा-समिति वाले श्री टी.टी. कृष्णमाचारी उठ कर यही कहेंगे कि इसके 
लिये संघ सूची की 66-क प्रविष्टि में हमने “वस्तुओं का मान स्थापन” उपबन्ध 
रख दिया है। मैं उनको यह स्पष्ट कह दूं कि यह परिस्थिति का मुकाबला नहीं 
कर सकेगा। संघ सूची में आप “वस्तुओं का मान स्थापन” रख सकते हैं, पर 
राज्य सूची की प्रविष्टि 38 में आप निश्चित रूप से यह कहते हैं “खाद्य पदार्थों 
का अपमिश्रण” प्रान्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। जब कभी केन्द्र खाद्य पदार्थों पर 
विधान बनायेगा और मान स्थापन विनिहित करेगा, तो उस पर प्रान्तीय सरकारें तुरन्त 
ही चीख पुकार करने लग जायेंगी-“आप हमारे क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं, क्योंकि 
22% 802 का अपमिश्रण राज्य सूची में की प्रविष्टि 38 में विशिष्ट रूप से 
उपबंधित है।” 


मैंने केबल एक या दो विषयों का ही उल्लेख किया है। मैं घंटों तक इस 
विषय पर भाषण दे सकता हूं। इस विषय में दी दो वर्ष लग गये हैं ओर 
अब मैं देखता हूं कि विभिनन प्रान्तों के स्वास्थ्य मंत्रियों के प्रतिनिधियों और बाहर 
के विशेषज्ञों के इतना परिश्रम करने पर तथा अत्यधिक धन खर्च करने पर भी 
उनकी जांच पर अमल न किया जा सका। क्‍योंकि राजनीति में यकायक परिवर्तन 
हो गया। अब चूंकि हम एक संविधान बनाने जा रहे हैं। मसौदा समिति के सदस्यों 
से इस पहलू पर विचार करने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि वे इस विषय 
की तह तक पहुंचे, जिससे कि अब भी हमें केन्द्रीय परामर्शदात्री स्वास्थ्य मंडली 
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की जांच पर अमल कर सकें। यद्यपि वह समिति अब नहीं हे। मेरी अभिलाषा 
है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां होते। मुझे विश्वास है कि यदि भैषजिक सेवाओं 
के मुख्य निदेशक यहां होते, तो वे मेरा समर्थन करते। यह मेरा दुर्भाग्य है कि 
सभा में केन्द्रीय परामर्शदात्री मंडली का केवल मैं ही अकेला सदस्य हूं और कोई 
अन्य व्यक्ति मेरा समर्थन करने वाला नहीं हे। लोक स्वास्थ्य विभाग के सरकारी 
प्रतिनिधि भी यहां नहीं हैं। 


अतः गम्भीरतापूर्वक मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि इस प्रविष्टि को समवर्ती 
सूची में स्थानानतरित कर दिया जाये, तो हानि नहीं होगी। मैं वैसा सदस्य 
नहीं हूं, जो बिना किसी बात के संशोधन पेश करते हैं। जब तक मेरे अन्तःकरण 
में नैतिक रूप से विश्वास नहीं हो जाता है, तब तक मैं संशोधन पेश नहीं करता 
हूं अथवा भाषण नहीं देता हूं। आज खाद्य पदार्थ के अपमिश्रण ने वह रूप ग्रहण 
कर लिया है कि यदि आप इस समय उसे नहीं रोकेंगे, तो वह समस्त राष्ट्र 
का नाश कर देगा। अभी अभी मुझे उस आन्दोलन में रुचि हुई है, जिसको, श्रीमान्‌, 
जी, आपने डालडा के संबंध में आरम्भ किया है। महात्मा गांधी ने अपने विशिष्ट 
अन्तर्चक्षु से देखकर इस का ठीक सूत्रपात किया था। हाइड्रोजन युक्त तेल पर 
छह विभिन्‍न संस्थाओं में अनुसंधान किये जा रहे हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों 
ने जो फल प्राप्त किये हैं, उन पर मेरी उनसे बहुत देर तक चर्चा हुई। फल 
परस्पर विरोधी है। कदाचित हाइड्रोजन मिलाने की रीति में कोई दोष नहीं है। पर 
चिन्ताजजक बात तो उस मूलभूत तेल में है, जो रोग युक्त तिलहन और अन्य 
हानिकारक पदार्थों से मिलाकर निकाला जाता है और जिसका फल यह होता हे 
कि हाइड्रोजन मिलाने के पश्चात्‌ जो वस्तु तैयार होती है, उसमें वे अवगुण आ 
जाते हैं जो रोग पैदा करते हैं, अन्य पांच संस्थाओं के गवेषणाओं के फल की 
मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। श्रीमानू, अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक चेतावनी दी है। जब 
तक इन विषयों को केन्द्र तथा प्रान्त दोनों के द्वारा नहीं सुलझाया जायेगा, तब 
तक इस महान्‌ सामाजिक दुर्गुगण को मिटाया या रोका नहीं जा सकता। चूंकि मैं 
समझता हूं कि देश के स्वास्थ्य के हित में यह परमावश्यक है, इस कारण इस 
सभा के विचारार्थ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं। 


(संशोधन संख्या ॥05 पेश नहीं किया गया।) 


*डॉ. पी.एस. 59 (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): श्रीमान्‌, श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद ने जो संशोधन किया है, उसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं। जहां 
तक मसौदा-समिति के सदस्यों और विद्वान डॉ. अम्बेडकर का संबंध है, कुछ समय 
पूर्व जब कि मैंने एक ऐसा ही संशोधन पेश किया था, तो उन्होंने अनसुनी कर 
दी। पर उस बात को मुझे बिना किसी शिकायत के सह लेना चाहिये, क्योंकि 
खाने के पदार्थों के अपमिश्रण को रोकने, चाहे वह आयात में आया हुआ हो, 
या चाहे निर्यात के लिये हो या किसी अन्य प्रयोजन के लिये हो, विश्लेषण के 
प्रबन्धन, उन वस्तुओं का नियंत्रण और विनियमन के संबंध के मेरे संशोधन को 
सूची | में एक प्रविष्टि के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार न थे। यह 
बहुत आवश्यक है कि मैं यहा भाषण दूं, क्योंकि सूची 3 पर एक ऐसे ही संशोधन 
की मैंने सूचना दी है; पर यदि इस संशोधन पर मत लिया जाता है और यह 
अस्वीकार किया जाता है, तो उस समय मुझे वह संशोधन पेश करने अथवा भाषण 
तक देने से वंचित रखा जायेगा, क्योंकि आप ऐसा आदेश दे देंगे कि इस विषय 
पर वाद-विवाद हो चुका है और यह विनिश्चित किया जा चुका हेै। 
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[डां. पी.एस. देशमुख] 


अतः श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा पेश किये गये संशोधन का समर्थन करने के 
लिये मैं आपकी अनुज्ञा मांगता हूं और इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जहां 
तक संघ सूची का संबंध है, जिस संशोधन की मैंने सूचना दी थी जिसकी 
मैंने नये रूप से सूचना दी है, जो कि संशोधन संख्या 295 है, जिसके द्वारा खाद्य 
पदार्थों के अपमिश्रण के विषय की प्रविष्टि को मैं इस प्रकार के परिवर्तित रूप 
में रखना चाहता हूं: 


“आयात किये जाने वाले, निर्यात किये जाने वाले अथवा अन्य घरेलू प्रयोग 
के लिये खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण पर रोक, विश्लेषण का प्रबन्धन, ऐसी 
सब वस्तुओं का नियंत्रण और विनियमन।” 


इस प्रश्न के महत्व को अभी मेरे मिश्र पं. मैत्र ने माननीय सभा-सदस्यों को 
भली प्रकार समझा दिया है और यद्यपि उस आयोग के केवल वे ही एक ऐसे 
सदस्य हैं, जो अभी तक जीवित हैं जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, पर में 
आशा करता हूं कि समस्त सभा खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण को रोकने की 
आवश्यकता के प्रति सचेष्ठ है। यह बडे शर्म की बात है ओर इसे शीघ्रातिशीघ्र 
मिटा देना चाहिये। यह वास्तव में एक आश्चर्यजनक बात है कि दो वर्षों तक 
खाद्य पदार्थों में सब प्रकार का अपमिश्रण होता रहा और यह दुर्गुग अब भी घटने 
के कोई लक्षण प्रकट नहीं कर रहा है और इस बात के होते हुए भी कि हम 
सैकड़ों विधियां और अध्यादेश पारित करते चले जा रहे है और दर्जनों विधेयकों 
को शीघ्रता के साथ पारित करते चले जा रहे हैं, यहां तक कि एक एक विधेयक 
को दो-दो मिनट में पारित कर देते हैं। पर अभी तक सरकार कोई ऐसा विधेयक 
प्रस्तुत नहीं कर पाई, जो इस महत्वपूर्ण विषय का निपटारा कर सके। और इस 
रण को रोक सके, जो समस्त राष्ट्र के स्वास्थ्य और समृद्धि का नाश कर रहा 
। यह संभव है कि अन्य कोई अकेला दुर्गुगण देश का इतना नाश नहीं कर 
सकता, जितना कि यह। हम जानते हैं कि यह अपमिश्रण इस परिमाण में हो 
रहा है कि लोगों ने इसके लिये कोई भी बात उठा नहीं रखी है। यहां मैं एक 
बडे ही रोचक मामले का जिक्र करूंगा, जो मेरे प्रान्त में हुआ। एक सौदागर समस्त 
युद्ध काल में अर्थात्‌ छह वर्षो तक बडे-बडे कढाओं में गुड़ पिघलाता रहा। पिघला 
कर वह उसमें लगभग 20 प्रतिशत मिट्टी मिलाता रहा। यह मिट्टी उन पुराने 
गढ़हों में से ली जाती थी, जिनकी मध्य प्रान्त में अधिकता है और जिनसे हमें 
बहुत अच्छी मिट्टी प्राप्त होती है। यह मिट्टी लगातार 20 प्रतिशत तक गुड़ के 
साथ मिलाई जाती रही और उन वर्षों यह अपमिश्रित गुड़ सब तरह के लोगों 
को बचा गया। मामला कचहरी में केवल इस कारण प्रस्तुत किया गया कि लालची 
सौदागर ने उस कुम्हार को, जो गदहों की पीठ पर लाद कर मिट्टी डालता था, 
उसके पैसे नहीं दिये ओर उसे न्यायालय में मामला चलाना पड़ा। इस बार अपराध 
का ज्ञान सरकार को इस प्रकार हुआ। इससे भी अधिक बुरे-बुरे मामले हैं। 


अतः मैं यह मांग करता हूं कि यदि इसे संघ की अनन्य शक्तियों के अधीन 
रखना संभव नहीं है, तो कम से कम समवर्ती सूची में इस विषय को रखने 
की तो परम आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि एक ऐसा विधान होना चाहिये, 
जो इस प्रकार के मामलों की रोकथाम कर सके। जिस बात को मैं प्रस्थापित कर 
रहा हूं वह प्रत्येक कृषि प्रधान देश में की जाती है। कनाडा में सन्‌ 920 से 
सब प्रकार की कृष्योत्पादित वस्तुओं के उचित मान स्थापन के उपबन्ध हैं और 
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अपमिश्रण के अपराधों के दंड के उपबन्ध हैं। यहां तक कि अनुत्तरदायी अंग्रेजी 
सरकार भी इस विषय के प्रति सचेष्ट थी और इसी कारण इस प्रश्न पर विचार 
करने के लिये उसने एक आयोग नियुक्त किया था। पर हमारी स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार 
ने इस विषय के महत्व को नहीं समझा हे और यह संशोधन अन्य बातों के 
साथ-साथ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान 
आकर्षित करने का प्रयत्त करता है। इस संशोधन में अधिकतर केन्द्र का ध्यान 
आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, क्‍योंकि संभव है कि प्रान्तीय सरकारें 
असफल सिद्ध हों। 


और किसी राज्य के लिये यह नितांत असंभव है कि वह इस दुर्गुग को रोक 
सके, क्‍योंकि अन्य राज्यों से भी समान प्रमुख रूप से इसका संबंध है। ऐसे पत्तन 
भी हैं, जहां से समस्त देश में अपमिश्रित वस्तुयें भेजी जाती हैं। अतः अखिल 
भारतीय विधान रखना आवश्यक है। केवल अपमिश्रित पर ही रोक नहीं होनी चाहिये। 
परन्तु सरकारी विश्लेषण करने वालों का भी प्रबन्ध होना चाहिये, जो यह परीक्षा 
कर सकें कि क्‍या क्‍या और कितना अपमिश्रण किया गया है और इस प्रकार 
जिन लोगों ने अपराध किया है, उनको उनका अपराध बताया जा सके। अतः मैं 
समझता हूं कि मेरे मित्र द्वारा पेश किया गया संशोधन बिल्कुल ठीक है और 
इस विषय को केवल राज्यों पर नहीं छोड़ना चाहिये। समवर्ती सूची में रखकर 
हम इस विषय पर राज्यों को उनकी विधान बनाने की शक्ति से वंचित नहीं कर 
रहे हैं, पर जहां तक आवश्यक समझा जाये, वहां तक हस्तक्षेप करने की शक्ति 
केन्द्र को होगी। मैं जानता हूं कि कई बार मसौदा-समिति की आलोचना हुई हे। 
मैं इस आलोचना में दुबारा नहीं पड़ना चाहता हूं। पर मैं यह समझता हूं कि समिति 
के बारे में जो कुछ बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ ठीक हैं कि उसे उन 
युक्तियुक्त बातों पर विचार न करने का हठ नहीं पकड़ना चाहिये। जो पहले उनके 
मन में पैदा न होने पाई थीं या जिन का उन पर पहले कोई प्रभाव न पड़ पाया 
था। मैं समझता हूं कि यह भी एक ऐसी ही बात है और इतनी अबेर होने पर 
भी मैं यह पूर्ण आशा करता हूं कि वे प्रस्थापित अनुच्छेद पर सहमत होंगे और 
इस प्रविष्टि को सूची 3 में स्थानान्तरित कर देंगे। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता हूं कि कई भाषणों का होना आवश्यक है। हमारे 
सामने यह विषय स्पष्ट रूप से रखा जा चुका हे। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, इस प्रविष्टि को कक से सूची 
3 में स्थानान्तरित करने में मेरे माननीय मित्र पंडित मैत्र जिस को प्राप्त 
करना चाहते हैं, उसके प्रति मैं उनसे बहुत सहानुभूति रखता हूं और एक क्षण 
के लिये भी मैं यह नहीं सोच सकता हूं कि पूर्व वकताओं ने खाद्य पदार्थों में 
अपमिश्रण रोकने की आवश्यकताओं के संबंध में जो भिन्‍न-भिन्‍न तर्क प्रस्तुत किये 
हैं, उनका खंडन करूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि ये तर्क दृढ़ आधार ग्रहण 
किये हुये हैं। में यह भी स्वीकार करता हूं कि अपमिश्रण होता है और इसे रोकना 
चाहिये। दुःख तो यह है कि उसे रोके कौन? केन्द्र या राज्य? श्रीमान्‌, हमारे प्रौद्योगिक 
परामर्शदाता जो कि इस विशेष विषय के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, उसने हमें यह 
तक सुझाव नहीं दिया है कि इस प्रविष्टि को सूची 2 से सूची 3 में स्थानान्तरित 
किया जाये। 
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“पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: आपने इस विषय का उल्लेख उनसे कभी किया भी 
था? जब ऐसा सुझाव उनके सामने रखा ही नहीं गया, तो यह कहने से क्‍या 
लाभ? 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मेरे माननीय मित्र जरा एक मिनट तक धैर्य धारण 
करें। जिस जिस मंत्रालय का जिस जिस विषय में हित है, वह उनके पास भेजा 
जाता है और मैं यह कहूंगा कि लोक स्वास्थ्य संबंधी विधान के बारे में स्वास्थ्य 
मंत्रालय ने चाहा था कि उसे समवर्ती विषय बना दिया जाये। जेसाकि एक बार 
पहले भी कहा जा चुका हे 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान्‌, यहां स्वास्थ्य मंत्रालय के शब्द ही अन्तिम 
शब्द नहीं हैं। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने पहले बताया था कि 
प्रान्‍्तों की ओर से बहुत विरोध हुआ था और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सुझाव नहीं 
दिया कि इस मद को समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया जाये। मैं अपने माननीय 
मित्र डॉ. देशमुख से सहमत हूं कि इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्रालय के शब्द अन्तिम 
शब्द नहीं हैं और न हम लोगों के अर्थात्‌ मसौदा-समिति के शब्द ही अन्तिम 
शब्द हैं। अन्ततोगत्वा इस विषय पर अन्तिम शब्द तो इस सभा की इच्छा हेै। 
खैर, यह एक कठिन प्रश्न है--प्रान्तों और केन्द्र में विधायी शक्तियों का बंटवारा। 
इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। सबसे बड़ी कल्याणकारी बात 
तो यह है कि स्थिति ज्यों की त्यों रखी जाये। और यदि परिवर्तन करना ही है, 
तो सावधानीपूर्वक पूरी-पूरी जांच करने, पूर्ण अनुसंधान और उन प्राधिकारियों की 
पूर्ण सहमति प्राप्त करने के बाद परिवर्तन किये जायें, जिनके हाथ में प्रशासन कार्य 
हैं। इस बात का निश्चय करने के लिये कि विधायी शक्ति कहां निहित की जायें, 
और जहां तक इस अनुसूची का संबंध है, केन्द्र और राज्य के उत्तरदायित्वों का 
निश्चय न किया जाये। यही कल्याणकारी मार्ग है और मैं निवेदन करूंगा कि 
मसौदा-समिति ने इसी प्रणाली का अनुसरण किया है। उसने केवल केन्द्र के मंत्रालयों 
को ही इन भिन्न प्रविष्टियों को नहीं भेजा है, वरन प्रान्त के मंत्रालयों से परामर्श 
करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग किया, बहुधा सम्मेलन किये गये, उनमें विरोधी 
मत प्रकट किये गये और जो सूचियां और संशोधन हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वे 
इन सम्मेलनों के फलस्वरूप हैं और.... 


*पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र: श्रीमान्‌ु, क्या माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि 
अंतिम समय में अभी अभी किये गये परिवर्तनों में उन्होंने प्रान्तों के मंत्रियों से 
परामर्श कर लिया है? यदि ऐसा है, तब तो माननीय सदस्य को दूसरों के विचार 
जानने और अपना संदेश देने की योगशक्ति प्राप्त है। 

*थ्री टी. टी. कृष्णमाचारी: मैं माननीय सदस्य की इस बात को सहर्ष स्वीकार 
करूंगा कि ऐन वक्‍त पर अर्थात्‌ अन्तिम क्षण में भी जो परिवर्तन हम करते हैं 
वह कुछ परामर्श तथा कुछ अनुसंधान पर आश्रित होता है। मसौदा-समिति द्वारा 
किया हुआ वह कोई तदर्थ परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मसौदा-समिति इनमें से किसी 
विषय पर सूत्रपात नहीं करती है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: जो कुछ सभा में कहा जा चुका है, उसके बाद भी 
क्या माननीय सदस्य का यही मत हे? 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍या माननीय सदस्य कृपा कर मुझे अपना भाषण 
समाप्त करने देंगे? 


जैसा कि मैं कह रहा था, इस मद पर प्रान्तों के कई मुख्य मंत्रियों ने वाद-विवाद 
किया था और यह सुझाव किया गया था कि इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाये 
और तदनुसार मसौदा-समिति ने उस परिवर्तन के पक्ष का संशोधन प्रस्तुत किया। 
पर बाद में हमें मालूम हुआ कि यदि यह परिवर्तन कर दिया गया, तो सूची 
3 में की कुछ प्रविष्टियां इस प्रविष्टि का विरोध करेंगी। इस सूची के प्रत्येक 
मद को प्रान्तीय मुख्य मंत्रियों ने देख लिया हे। 


*पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र: और प्रान्तीय मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि उनके साथ 
इन पर विचार तथा वाद-विवाद नहीं हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं माननीय सदस्य के स्वविवेक पर छोड़ता हूं, 
वे जिसे चाहें उसमें विश्वास करें। पर जहां तक मेरा संबंध है, यह कहते हुए 
मैं अपने आप को पूर्णतया की समझता हूं कि इस सूची के प्रत्येक मद पर 
विचार कर लिया गया हे परिवर्तन करने या न करने का विनिश्चय उन 
विचार-विमर्श के फलस्वरूप हें। 


अब मुख्य विषय पर आइये। पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र के तर्क के बल को 
मैं भली प्रकार से समझता हूं। पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, मैं नहीं समझता 
हूं कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के संबंध 
में केन्द्र के पास कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने स्वयं सूची । में की प्रविष्टि 6]-क 
रा ओर निर्देश किया था, जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया है। वह इस प्रकार 


“भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को 
भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।” 


इसके अधीन, मेरा सुझाव है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाने वाले 
अपमिश्रित खाद्य पदार्थों को रोकने के लिये केन्द्र क॑ पास पर्याप्त शक्ति है और 
जो सौदागर एक राज्य से किसी अन्य राज्य को अपमिश्रित खाद्य-पदार्थ भेजेंगे, उन 
पर शास्ति आरोपण करने के लिये इस प्रविष्टि के अधीन केन्द्र के पास पर्याप्त 
शक्ति है और मेरे माननीय मित्र के मन में जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो सकती 
है। तो फिर समवर्ती सूची या सूची | में स्थानान्तरित करने का क्या उद्देश्य हे, 
यह में नहीं समझ पाता? 


*पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र: क्‍या में समझा सकता हूं? उद्देश्र यह है कि सरकार 
को इस अभिशाप से बचाना कि केनच्दर उत्तरदायित्व ग्रहण करना नहीं चाहता हे 
और इस कारण प्रान्तीय सरकारों पर उस उत्तरदायित्व को पटकना चाहता है। हम 
केन्द्रीय सरकार की सहायता करना चाहते हैं और उसके प्रति फिर से लोक-विश्वास 
उत्पन्न करना चाहते हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य मेरे पुराने मित्र तथा साथी हैं और 
मैं जानता हूं कि जिस किसी विषय में वे अपना मन लगाते हैं, उसके प्रति वे 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


बड़ी दृढ़ धारणा कर लेते हैं। पर मैं समझता हूं कि वे इस बात को समझेंगे 
कि इस सामान्य महत्वपूर्ण विषय पर हम यहां तदर्थ विनिश्चय केवल इसी आधार 
पर नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोगों की इस विषय के प्रति दृढ़ धारणा है। 
इस विषय से रुचि रखने वाले पक्ष यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय है और प्रान्तीय मंत्री 
हैं और पूर्ण विचार-विमर्श के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे हें कि अमुक-अमुक 
उपबन्ध वहां होने चाहियें और प्रान्तों द्वारा दंड सम्बन्धी साधन काम में लाये जा 
सकते हैं। यह हमने प्रान्तीय सरकारों पर छोड़ दिया है कि वह यह देखें कि 
इन उपबन्धों का पालन किया जाता है। और में समझता हूं कि यदि परिस्थितियां 
ऐसी हैं कि हम...... (पंडित लक्ष्मीकान्त मेत्र तथा डॉ पी.एस. देशमुख द्वारा बाधायें) 
मुझे बाधा देने से कोई लाभ नहीं। मुझे अपने तर्क समाप्त करने चाहिये। यदि 
कन्द्रीय सरकार यह समझती है और यदि प्रान्तीय सरकारें भी यही समझती हैं 
कि सूची 2 की प्रविष्टि 38 और सूची । की प्रविष्टि 66-क के अधीन प्रान्तीय 
सरकारों में निहित की गई शक्तियां इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं हैं, तो भी 
हम पूर्णतया बिना किसी शक्ति के नहीं हैं। 


*डॉ, पी.एस. देशमुखः इस नतीजे तक तो एक आयोग भी पहुंच चुका है। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं कहता हूं कि फिर भी हम पूर्णतया साधनहीन 
नहीं हैं। अनुच्छेद 226 या 229 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। यदि 
आवश्यक समझा गया, तो अनुच्छेद 229 के अधीन एक केन्द्रीय अधिनियम पारित 
किया जा सकता है। औषधि संबंधी व्यापार पर नियंत्रण करने के लिये, जो कि 
एक प्रान्तीय विषय था, पहले एक ऐसा अधिनियम पारित किया गया था और उस 
अधिनियम के कारण ही हमने उसे केन्द्रीय सूची में रखा है, क्योंकि सामंजस्य 
स्थापित करना आवश्यक है। अतः हम पूर्णतया साधनहीन नहीं हैं। इसमें संदेह नहीं 
कि स्थिति गंभीर है, पर इस आधार पर उसको 22 चित रूप से बढ़ा-चढ़ा नहीं 
देना चाहिये कि शक्तियां राज्य-सूची में रखी गई हैं, न कि समवर्ती सूची में। 
कुछ माननीय सदस्य यह सोचते प्रतीत होते हैं कि भविष्य में बनने वाली महान्‌ 
कन्द्रीय सरकार के इतने हाथ होंगे कि वह किसी भी स्थान पर किसी भी अपराधी 
को जकड़॒ लेगी। इसके विपरीत हमें इस उत्तरदायित्व को प्रान्तीय सरकारों पर 
स्पष्टतटया डाल देना चाहिये। मैं समझता हूं कि केवल यही एक रीति है, जिससे 
मेरे माननीय मित्र का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। यह देखने के लिये कि सामंजस्य 
स्थापित करने वाले साधनों का उल्लंघन तो नहीं किया जाता है, यदि प्रान्तीय 
सरकारें आवश्यक दंड संबंधी साधनों का पालन करने के लिये कोई कार्यवाही 
नहीं करती हैं, तो कार्यवाही करने के लिये केन्द्र को 6]-क पर्याप्त शक्ति देता 
है। में यह भी समझता हूं कि यद्यपि इस विषय पर बहुत कुछ भावनायें प्रदर्शित 
की गई हैं और इसमें बहुत कुछ सत्य है कि खाद्य पदार्थों में बहुत अपमिश्रण 
है, पर इस का उपचार इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची या सूची | में रखकर 
नहीं किया जा सकता है। प्रान्तीय सरकारों को यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेना 
चाहिये और साहसपूर्वक इसका मुकाबला करना चाहिये और यदि कोई आवश्यकता 
होगी, तो 6]-क के अधीन हमारे पास पर्याप्त शक्ति है। पर मैं समझता हूं कि 
चाहे मैं अपने मित्र के साथ कितनी ही सहानुभूति रखूं, पर मैं इस सुझाव को 
स्वीकार करने में असमर्थ हूं। 
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“डॉ. पी.एस. देशमुख: डॉ. अम्बेडकर के आने की प्रतीक्षा क्यों न की जाये 
और फिर उनसे परामर्श किया जाये? 


*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: में समझता हूं कि कम से कम स्वास्थ्य मंत्रालय से 
वे पूछ सकते हैं। कई बार इस आधार पर कथन किये जा चुके हैं कि प्रान्तीय 
मंत्री सहमत हो चुके हैं। पर प्रान्तीय मंत्रियों ने बहु धा मुझसे यही कहा है कि 
उनसे परामर्श नहीं किया गया। हमारा यह अनुभव हैं। एक महत्वपूर्ण विषय होने 
के कारण विनिश्चय करने के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से परामर्श किया जा सकता है। 
भेषजीय सेवाओं के मुख्य निदेशक से परामर्श किया जा सकता है और दिल्‍ली 
के स्वास्थ्य निदेशक से भी परामर्श किया जा सकता है। यदि केन्द्र इस विषय 
को नहीं सुलझाता है, तो राष्ट्र का यह एक महान्‌ दुर्भाग्य होगा। 


“अध्यक्ष: मेरा यह स्वभाव नहीं है कि किसी का पक्ष लूं। 

*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: बिल्कुल ठीक, मैं अपने मित्र से निवेदन कर रहा हूं 
कि वे इस विषय में उदार बनें। 

“अध्यक्ष: मान लीजिये, यदि इस विषय को स्थगित कर दिया जाये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: स्थगित किया जा सकता है। बात यह है कि मैं 
यह नहीं समझ सकता हूं कि प्रान्तीय सरकारों से इस विषय पर किस प्रकार 
किया जा सकता है और किस प्रकार शीघ्र विनिश्वचय किया जा सकता 

| 


“अध्यक्ष: आप उनसे परामर्श कर सकते हैं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि अध्यक्ष की ओर से यह सुझाव है, तो स्वीकार 
करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। 


“अध्यक्ष: अध्यक्ष की ओर से इस सुझाव पर इतना जोर नहीं है। पर में 
देखता हूं कि सभा में पर्याप्त रूप से विरोधी भावनाओं को प्रकट किया गया हे 
और मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि इन भावनाओं के प्रति मेरी 02220 
है। वास्तव में यह सुझाव अध्यक्ष की ओर से नहीं है,वरन्‌ सभा की ओर से है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि आप सहमत हैं, तो इसे एक सप्ताह के पश्चात्‌ 
लिया जा सकता हे। 


“अध्यक्ष: हां, हम ऐसा कर सकते हैं। 


श्री 22453 08028 ः मैं यह सुझाव दूंगा कि मसौदा-समिति इस विषय 
को सम्बद्ध मंत्रालयों के पास भेजे। 


प्रविष्टि 39 


*अध्यक्ष: चूंकि प्रविष्टि 39 पर कोई संशोधन नहीं है, अत: में इस पर सभा 


का मत लूंगा। 


्ञ 


प्रविष्टि 39 राज्य सूची में प्रविष्ट की गई। 


]390] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


प्रविष्टि 40 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 40 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 


“40. गाठाएशागागाए ॥0प7०5, ॥90 75 [0 53५, 6 [#700फप०८07॥, 7रक्षाप्रविटाप्राट, 
70$$825807, ॥9750907, 9प्राट098९ ॥0 $9]6 0 गाठआंसबगााए ॥6प705. 7 


(40. मादक पानों अर्थात्‌ मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, 
क्रय. और विक्रय।) 


यह संशोधन इस कारण आवश्यक है कि विष और औषधि को हमने समवर्ती 
सूची में रख दिया है और अफीम केन्द्रीय सूची में है। अतः यह प्रविष्टि राज्य 
सरकारों के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त होगी। श्रीमान्‌, मैं इस संशोधन को पेश करता 


ह्ू्‌। 


*भ्री एच.वी. कामतः उत्पादन और निर्माण में क्या अन्तर है? क्‍या कोई सूक्ष्म 
अन्तर है? 


“अध्यक्ष: उत्पादन और निर्माण में? 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: में समझता हूं कि समस्त संभावनाओं का समावेश 
करने के लिये यह एक वैध पदावली है। 


“अध्यक्ष: में समझता हूं कि यही व्याख्या है। 
अतः मैं संशोधन पर सभा का मत लूंगा। प्रश्न यह हेः 
“कि राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 40 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


“40. काठडाएथााए ॥0प7०5, 79/ 75 [0 539५, 6 [#700फप०८0०॥, 7रक्षाप्रविटाप्राट, 
70$825807, ॥9759077 (प्राटा358९ क्राव 53]6 0 गाठआंएभगाए ॥6प705. 7 


(40. मादक पानों, अर्थात्‌ मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, 
क्रय. और विक्रय।) 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 40 सूची 2 में प्रविष्ट की जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 40 राज्य सूची में प्रविष्ट की गई। 


संविधान का मसौदा [39] 


प्रविष्टि 4॥ 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 07 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 44 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


“4]. २८॥९  एा ॥6 त590]९0 26 प्राश॥009306. 7 
(4. अंगहीनों और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।) 


मूल प्रविष्टि का पाठ इस प्रकार था “गरीबों की सहायता: बेकारी।” “बेकारी ” 
को हम समवर्ती सूची में ले जा रहे हैं। अतः केवल गरीबों की सहायता रह 
जाती है। सभा के कई सदस्यों ने यह अनुभव किया कि “गरीब” शब्द का रखना 
भावना पर आघात करना है। वास्तव में जिस सहायता का अर्थ वहां पर है, वह 
गरीबों की सहायता नहीं हैं, वरन्‌ केवल उन लोगों की सहायता है, जिन्हें सहायता 
की आवश्यकता है। अंगहीनों और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता। 
इसी कारण यह शब्द रखे गये हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा इस संशोधन को 
स्वीकार करेगी। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: अपने संशोधन के केवल एक भाग को ही मैं पेश 
करना चाहूंगा। श्रीमान्‌, में संशोधन पेश करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 07 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


“4]-0. २९॥९ णएणी ॥6 900, ०0०॥70] 0 76१2शा।३ 000 ॥0प75९5, #॥2 ॥0 
शा[0शगाशला। ण ए0०प्रा४ 90805. 7 


(4]-क. गरीबों की सहायता, भीख मांगने पर नियंत्रण, गरीब गृह, युवकों को 
प्रशिक्षा और नौकरी।) 


इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य केवल यह हे कि भीख मांगने 
पर नियंत्रण के लिये उपबन्ध करना। इस विषय पर कल कुछ वाद-विवाद हुआ 
था। और प्रश्न यह है कि क्‍या यह आवश्यक नहीं होगा कि इस सूची में विधान 
के लिये मद के रूप में भीख मांगने को विशिष्ट रूप में रखा जाये। 


परन्तु जहां तक नौकरी का संबंध है, मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि 
वह तृतीय सूची में रखा गया है, जो वास्तव में एक सुधार है और इस बात 
पर मुझे प्रसन्नता हुई है। 


जहां तक भीख मांगने के नियंत्रण का संबंध है, मैं यह जानना चाहूंगा कि 
क्या इसे भी सूची 3 में रखना प्रस्थापित किया गया है या किसी अन्य मदों के 
अन्तर्गत इसको समझ लिया गया है। इसका मुझे विश्वास नहीं है। यदि मेरे मित्र 
इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें, तो मैं अपने संशोधन पर विचार कर सकूं। 


]392] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष; आप कौन-सा संशोधन पेश कर रहे हैं? 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः संशोधन संख्या 4[-क। शेष संशोधनों को मैं पेश नहीं 
कर रहा हूं। 


(संशोधन संख्या 245 पेश नहीं किया गया।) 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, समवर्ती सूची में एक नई प्रविष्टि 27 नौकरी 
और बेकारी है। ये शब्द बहुत व्यापक है। इस बात के अतिरिक्त कि “अंगहीनों' 
शब्द का प्रयोग तो किया ही गया है, मैं अपने माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी 
से यह जानना ६308 गा कि यहां “नोकरी के अयोग्य” शब्द में क्‍या अर्थ निहित 
है। कोई व्यक्ति के लिये अयोग्य है-क्या इस कथन का इसके अलावा 
अन्य कोई अर्थ है कि चूंकि यह अंगहीन है, इस कारण नौकरी के अयोग्य है 
अथवा क्‍या इसका यह अर्थ है कि एक मानव कोटि ऐसी है, जिसके लिये राज्य 
काम की व्यवस्था नहीं कर सकता है, यद्यपि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों 
के अनुसार हमने यह निर्धारित किया है कि राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के काम 
करने के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह तुरन्त स्वीकार करूंगा कि इंग्लैण्ड में शिक्षा 
प्राप्त करने का जो अवसर मेरे माननीय मित्र श्री कामत को मिला, वह मुझे नहीं 
मिला, अत: मैं उनके उठाये गये प्रश्न को नहीं समझ सका हूं। 

*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, खेदपूर्वक मुझे बाधा देनी पड़ती है कि मैंने 
इंग्लैण्ड में शिक्षा नहीं पाई थी। 

*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह सुझाव उन लोगों की ओर से आया था, जिनको 
अधिकांश हम लोग जे अधिक सम्मान करते हैं। स्पष्टतया यह विचार प्रतीत 
होता है मे के लोग, जो अंगहीन हैं और किसी न किसी कारणवश नौकरी नहीं 
कर सकते हं। 


जहां तक डॉ. देशमुख द्वारा पेश किये गये संशोधन का संबंध है, भिक्षा के 
बारे में कल कुछ वाद-विवाद हुआ था और उस समय डॉ. अम्बेडकर ने यह 
बताया था कि वह समवर्ती सूची में प्रविष्टि 24 आवारागर्दी के अन्तर्गत आ जाता 
है। यदि अंगहीनों और नौकरी के लिये अयोग्यों के लिये उचित सहायता प्रदान 
की जा सकती है तो मैं समझता हूं कि अधिकांश रूप में उन लोगों द्वारा भीख 
मांगना तो बन्द हो जायेगा, जो वास्तव में जरूरतमंद हें। 


*डॉ. पी.एस. 2 यद्यपि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी की व्याख्या से मैं संतुष्ट 
नहीं हूं, पर फिर भी में अपने संशोधन को वापस करने की प्रार्थना करता हूं। 


सभा की अनुमति से सशोधन वापस किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 07 में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 44 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 


“4]. २९८॥९  एा ॥6 590]९0 26 प्राश॥.0]09306. 7 
(4. अंगहीनों और नौकरी के लिये अयोग्यों की सहायता।) 
संशोधन स्वीकार किया गया। 


संविधान का मसौदा [393 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 44 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
संशोधित रूप में प्रविष्टि 4। राज्य सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 42 
प्रविष्टि 42 सूची 2 में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 43 
*पं, ठाकुरदास भार्गव: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3626 के निर्देशानुसार सूची 2 
में की प्रविष्टि 43 सूची 3 में प्रविष्टि >-क के रूप में स्थानानतरित की 
जाये।” 


इस प्रविष्टि के संबंध में यह स्पष्ट है कि धार्मिक धर्मस्व इत्यादि, इत्यादि 
का प्रान्तीय महत्व है तथा अन्तर्राजकीय महत्व भी है। ऐसी बहुत सी संस्थायें हें, 
जो प्रान्तीय महत्व से अधिक महत्व की संस्थायें कही जा सकतीं हैं। उदाहरणार्थ 
गांधी राष्ट्रीय स्मारक, कस्तूरबा न्यास, कमला नेहरू चिकित्सालय, बेगम आजाद 
चिकित्सालय इत्यादि, इत्यादि। धार्मिक संस्थायें तो हमारे देश में बहुत हें, विशेष 
कर बडे-बड़े नगरों में। सोमनाथ का मन्दिर, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका, 
विश्वनाथ, मदुरा, श्री रंग और बहुत से अन्य मंदिर, जिनके प्रति लोगों को श्रद्धा 
है और वे भारत के सब भागों से वहां पूजन करने जाते हैं। इसी प्रकार हमारे 
यहां बड़े बडे मठ और अखाड़े हें। उदाहरणार्थ, रामकृष्ण मिशन, विवेकानन्द मिशन, 
गुरुद्वारे, धर्मशाला इत्यादि इत्यादि। इनमें से कुछ की आय तो विश्वविद्यालय तक 
चलाने के लिये पर्याप्त है। करोड़ों लोग दान भेंट से लाभ उठाते हैं, अतः इस 
प्रकार की पूर्ति संस्थाओं के प्रति यह बहुत आवश्यक है कि राज्य के साथ-साथ 
केन्द्र को भी विधान बनाने की शक्ति हो। उन संस्थाओं के लिये, जिनका प्रान्तीय 
या स्थानीय महत्व है, विधान बनाने का अधिकार केवल राज्य को ही हो। अतः 
मैंने यह सुझाव दिया है कि जहां तक इन अन्य संस्थाओं का संबंध हे, दोनों 
राज्यों तथा केन्द्र को विधान बनाने की शक्ति होगी। इन दोनों में अन्तर स्पष्ट 
नहीं हे अतः यह हो सकता है कि यह निश्चय करना कि कौन स्थानीय महत्व 
रखता है और किसका स्थानीय महत्व से अधिक महत्व है, कठिन होगा। पर चूंकि 
यह एक ऐसा विषय है जिसमें दोनों केन्द्र तथा प्रान्तों का समान हित है, अतः 
किसी स्वार्थ संघर्ष के लिये अवसर नहीं है। 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


जब अनुच्छेद 9 में के मूलाधिकार पर आते हैं, तो किसी सीमा तक धर्म 
का अधिकार दो उपखण्डों में बांध दिया गया है, जो इस प्रकार हैः 


“इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, 
अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी, जो- 


(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा 
अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन 
करती हो; 


(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो, अथवा हिन्दुओं की 
सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों 
के लिये खोलती हो।” 


जब हम इस विषय के इस पहलू पर विचार करते हैं, तो यह और भी अधिक 
आवश्यक हो जाता है कि केन्द्र को विधान बनाने का अधिकार होना चाहिये। अतः 
मेरा निवेदन यह है कि इस प्रविष्टि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित 
किया जाये। 


“सरदार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब : सिख): श्रीमान्‌, मेरे मित्र पंडित भार्गव 
द्वारा पेश किये गये संशोधन का हार्दिक समर्थन करने के लिये मैं यहां आया हूं। 
सामान्यता इस प्रकार के संशोधन के समर्थन की आवश्यकता नहीं है और न इस 
प्रकार का समर्थन करने ही दिया जाता है, पर मैंने स्वयं ऐसा करना आवश्यक 
समझा, क्योंकि मुझे कुछ आशंकायें थीं। इस संबंध में जिन आधारों का उल्लेख 
पंडित भार्गव ने किया है, मैं उनका भी समर्थन करता हूं। 


जब इस सूची में मैंने इस प्रविष्टि को देखा, तो निस्सन्देह मेरे मन में यह 
बात पैदा हुई कि यदि राज्य सूची में इतनी महत्वपूर्ण संस्थाओं को रहने दिया 
जाता है, तो जिस प्रकार से उनका पोषण तथा देख रेख होनी चाहिये, वह शायद 
न हो। अतः मैंने सोचा कि विशेष कर एक नई प्रविष्टि प्रविष्ट कराने के हेतु 
2 के संबंध में में एक संशोधन पेश करूं और संशोधन संख्या 253 के द्वारा 
ने ऐसा किया। मैंने विशेषकर उन गुरुद्वारों के पोषण और नियंत्रण को लिया था, 
जो हैदराबाद और आसाम जैसे प्रान्तों में हैं और जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान 
हैं। इन गुरुद्दों के मामले को रखने के लिये उन स्थानीय विधान-मंडलों में न 
तो कोई सिख प्रतिनिधि होगा और न उसके होने की कोई संभावना है। अतः मैंने 
सोचा कि समवर्ती सूची में एक विशेष प्रविष्टि होनी चाहिये और मैंने उस संशोधन 
की सूचना भेज दी। अब चूंकि पंडित भार्गव ने यह संशोधन पेश कर दिया हे 
कि इस प्रविष्टि को सूची 3 में स्थानानतरित किया जाये, अतः मुझे अपने संशोधन 
के पेश करने की आवश्यकता नहीं है और मैं सम्पूर्ण हृदय से पंडित भार्गव के 
संशोधन का समर्थन करता हूं 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं इस संशोधन को स्वीकार करने 
के लिये तैयार हूं। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3626 के निर्देशानुसार सूची 2 
में की प्रविष्टि 43 सूची 3 में प्रविष्टि >-क के रूप में स्थानानतरित की 
जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सूची 2 की प्रविष्टि 43 सूची 3 में स्थानान्वरित की गई। 


प्रविष्टि 44 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 44 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 


“44. प॥ल्थ्रा25, ता्ा।470 9शरणणा]॥25, टा]श35, 5005, शाशाशिंगाशा|($ 
भाव भ्राप्र&षशाशा$, 7प्र ॥0 गारप्कराहर ॥6 $क्काटाणाार ए ताशाओ0श929%ण॥ 
म78 60 6छाा।ा, 7 


(44. नाट्य शाला, नाटक अभिनय, चल चित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद, पर 
इसके अन्तर्गत प्रदर्श के लिये चल चित्रों की मंजूरी नहीं है।) 


आपकी अनुमति से मैं संशोधन संख्या 287 भी पेश करता हूं जो मेरे नाम 


“कि सूची । (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या । में राज्य-सूची की 
प्रस्थापित प्रविष्टि 44 में ध0 ॥्राटाप्रकाह्ट! शब्दों के स्थान में “5फ्रा|ं०ल 00 ॥० 
एाठशंडंणा& ० ॥8 | एछगंतर 7280०० (0, शब्द रखे जायें। 


संशोधित संशोधन इस प्रकार पढ़ा जायेगा; 

“44. नाट्य शाला, नाटक, अभिनय, चल चित्र, क्रीडा, प्रमोद और विनोद, परन्तु 

प्रदर्श के लिये चल चित्रों की मंजूरी के संबंध में सूची | के उपबन्धों के 

अधीन।” 

यह विचार के प्रदर्शन के लिये चल चित्रों की मंजूरी केन्द्र को स्थानान्तरित 
की जाये स्वीकार कर लिया गया है। यहां अन्य कुछ अन्तर नहीं है सिवा इसके 


कि “क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद” शब्द संविधान के मसौदे की मूल प्रविष्टि में जोड़ 
दिये गये हें। 


*अध्यक्ष: डॉ. पी.एस. देशमुख और श्री राजबहादुर अपने-अपने संशोधन पेश 
नहीं कर रहे हें। 


संशोधन संख्या 268 श्री कामत के नाम से हे। 
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*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या । में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 44. में. 'द्ालिाभिांगाशा5 धा0 भापबशआ८॥5' शब्दों के स्थान में 
50]892/0705, 2शागरा4898 थ्ा0 5999' शब्द रखे जायें।” 


श्रीमानू, “प्रमोद और विनोद” शब्द मूल मसौदे में नहीं थे। मैं समझता हूं कि 
इन शब्दों को रखकर नागरिकों के जीवन में बाधा डालने के लिये जितनी शक्तियां 
आवश्यक हैं उनसे अधिक शक्तियां अपने ऊपर लेने का सरकार प्रयास कर रही 
है। एक दिन बम्बई के पत्रों में यह समाचार था कि सरकार रमी जैसे निर्दोष 
खेल को रोकने का प्रयत्न कर रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रमोदों 
को तो सरकारी क्षेत्र से बाहर रखना चाहिये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: सूची में वह प्रविष्टि 45 के रूप में प्रस्तुत है। 


*भ्री एच.वी. कामतः वह “प्रमोद और विनोद” पद के अंतर्गत आता हे। 
मैं नहीं चाहता हूं कि प्रमोद और विनोद पर किसी रूप में भी सरकारी बाधा 
हो। आधुनिक युग में सरकारें इतनी शक्तियां ग्रहण करती चली जा रही हैं कि 
ऐसा प्रतीत होता है कि उनके शक्ति प्राप्त करने के लोभ की सीमा का प्रसार 
आकाश तक हे। आकाश को सीमा मान कर सरकार प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण करती 
चली जा रही है। मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है कि प्रमोद का किसी 
सूची में यहां क्‍्योंकर उल्लेख किया जाये। मैंने विशेषकर “खेल के मैदानों, 
व्यायामशालाओं और क्रीड़ा स्थलों” का उल्लेख किया है क्‍योंकि अभी हाल में 
रूस और यहां तक कि इटली और जर्मनी ने भी इस शताब्दी की तृतीय दशाब्दी 
में सरकार द्वारा वृत्ताकार क्रीड़ा स्थलों, बड़े-बड़े खेल के मैदानों तथा विश्राम के 
लिये और संस्कृति प्रदर्शन के लिये तत्कथित उद्यानों की स्थापना की। संभव है 
कि सरकार इस ओर अग्रसर हो और करोड़ों नागरिकों के लिये इन चीजों का 
संगठन करे। परन्तु प्रमोद और विनोद के लिये विधान बनाने से तो यह भिन्न है। 
हमारे यहां संस्कृत की एक पुरानी कहावत हे: 


काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। 


किसी सरकार की यदि ऐसी इच्छा हुई तो वह विनोद अर्थात्‌ निर्दोष प्रमोद 
को इस उपबन्ध के क्षेत्र के अन्तर्गत मान सकती है। 


जिस प्रकार से आप मनुष्यों को मार-मार कर एक सा नहीं बना सकते हैं, जिस 
प्रकार से आप मनुष्यों में गोली के भय से भक्ति और आज्ञाकारिता नहीं ला सकते 
हैं उसी प्रकार से आप विधान द्वारा मनुष्यों को सदाचारी नहीं बना सकते हैं। यदि 
मानवता के विरुद्ध अपराध किया जाता है तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिये और 
अपराधी को दंड देना चाहिये। परन्तु मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिये दंड 
देना और बात है और अपराधों के लिये परिस्थितियां पैदा करना और बात हेै। 
और आप यहां यही कर रहे हैं। सरकार कुछ प्रमोदों और विनोदों के लिये विधान 
बनाने का प्रयास कर रही है। कोई-कौन यह नहीं जानता कि कौन कौन से विनोद 
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इस कोटि में आते हैं और कौन से नहीं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि इस 
रूप में इस प्रविष्टि में क्‍यों रूप भेद करना पड़ा है। मसौदे में की पुरानी प्रविष्टि 
44 को जैसी वह थी वैसी ही रहने दिया जाता। मैं यह नहीं जानता हूं कि यह 
परिवर्तन क्‍यों किया गया। मुझे खुशी होगी यदि “प्रमोद और विनोद' शब्दों को 
अपमार्जित कर दिया जाये चाहे मेरा संशोधन “खेल के मैदानों इत्यादि” के जोड़ने 
का मंजूर न हो। पर “प्रमोद और विनोद” शब्द न रहने चाहियें।। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या । में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 44 को सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये।” 


इस संशोधन को पेश करने का मेरा कारण केवल यह है कि मैं नाट्यशालाओं, 
चल चित्रों और नाटक अभिनयों को प्रौढ़ शिक्षा की उन्नति का बहुत ही महत्वपूर्ण 
आधुनिक साधन समझता हूं। अपने देश में यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाना 
चाहते हैं तो यह प्रविष्टि सूची 3 में जानी चाहिये जिससे कि समस्त राष्ट्र के 
शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये चल चित्रों के उत्पादन और प्रयोग का सामंजस्य तथा 
विनियम हो सके। इस प्रविष्टि को सूची 3 में रखकर हम किसी की शक्तियों 
का हरण नहीं करेंगे। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा पेश की गई नई 
प्रविष्टि के समर्थन के लिये मैं खड़ा होता हूं। इस अवसर पर श्री कामत ने 
जो कुछ कहा है मैं उस सबका विरोधी हूं। मेरी धारणा है कि प्रमोद और विनोद 
यदि गरीबों के लिये प्राप्य हो सकते हैं तो उन पर प्रान्तीय सरकारों की शक्ति 
होनी चाहिये। आज विनोद के साधन केवल धनियों को उपलब्ध हैं। जीवन के 
इन उपकरणों से गरीब वंचित हैं। सोवियत संघ का अभिलेख इस संबंध में वास्तव 
में प्रशंसनीय है। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा पेश किये गये संशोधन का मैं समर्थन 
करता हूं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान्‌ु, क्लबों और अन्य स्थानों में लोगों की 
क्रीड़ाओं में राज्य द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के संबंध में जो कुछ मेरे माननीय मित्र 
श्री कामत ने कहा है उसे मैं समझता हूं। पर मैं नहीं समझता हूं कि यह प्रविष्टि 
किसी रूप में भी उस विषय से संबंध रखती हो। इसका वास्तविक संबंध कुछ 
मात्रा तक उस नियंत्रण से है जो राज्य को स्वास्थ्य, नेतिकता और लोक व्यवस्था 
के लिये उन स्थानों पर होना चाहिये जो जनसाधारण के लिये हैं। जनसाधारण के 
लिये इन स्थानों पर इन तीन विषयों का परिमाण राज्य को करना होगा। मेरे मित्र 
जिस विषय के बारे में सोचते हैं वह तो उन्हें अगली प्रविष्टि 45 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के अधीन सोचना चाहिये। बम्बई सरकार का अभी-अभी का रमी रोकने 
का आदेश इस कारण है कि उसमें बाजियां लगने लगी थीं। जो लोग इस खेल 
को खेलते हैं वे इतनी ऊंची-ऊंची बाजी लगा कर खेलते हैं कि वह झुत रूप 
धारण कर लेता है और इसी कारण बम्बई सरकार को प्रविष्टि 45 के अधीन 
जो शक्ति प्राप्त है उसके आधार पर उसने धन के लिये रमी खेलने के प्रतिषेध 
का प्रयास किया है। मैं नहीं समझता हूं कि विचाराधीन इस विशिष्ट प्रविष्टि का 
लोग जिन बातों में या प्रकारान्तरों में आनन्द उपभोग करते हैं उनको निर्बधित करने 
में कोई राज्य सरकार दुरुपयोग करेगी। 


]398] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 
“अध्यक्ष: अब मैं श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधन पर मत लूंगा। संशोधन 
संख्या 287। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन संख्या 287 और ]]] दोनों एक पूरी 
प्रविष्टि के भाग हें। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या ।]। में राज्य सूची की 
प्रस्थापित प्रविष्टि 44 में ध0 ॥्राटाप्रकाष्ट! शब्दों के स्थान में “5फ्रा|ं०्ल ॥0 ॥० 
एाठशंडंणाड ० [45 ]॥ एशगंती 7050०८ 0! शब्द रखे जायें।” 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: इसके बाद संशोधन संख्या 287 द्वारा संशोधित रूप में संशोधन संख्या 
]]। 


प्रश्न यह है; 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 44 के स्थान में निम्न प्रविष्टि रखी जाये;- 


“44. प॥ाल्थ्ा25, ताशा70 9शरणिा]॥॥९25, टा]श॥॥35$, 5005, शाशाशिंगाशा|($ 
भाव बराप्रडथालाह$ #परा 5प्स्‍]०९ ० 6 कञाठएंशंणा$ एणी वह 4 एगी 70259९९ 0 ॥6 
इ$क्ाटाणााए ए लाशा0श्टाथूण 75 0 र्ाता।एणा, 7 


(44. नाट्यशाला, नाटक अभिनय, चलचित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद परन्तु 
प्रदर्श के लिये चलचित्रों की मंजूरी के संबंध में सूची | के उपबन्धों के अधीन।) 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या । में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 44 में. 'द्ाशाक्ाग्राशा5$ भाव भाएबलआशथा5' शब्दों के स्थान में 
50]89ट2/0705, 2शाग424 था0 5999' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या में सूची 2 की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 44 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


संविधान का मसौदा [399 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 44 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 44 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 45 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 33 इस प्रविष्टि के अपमार्जज के लिये है। वह 
संशोधन नहीं है, पर प्रो. शिव्बन॒ लाल सक्सेना इस पर भाषण दे सकते हें। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमानू, पण लगाना और जुआ इस प्रविष्टि द्वारा 
इस अनुसूची में विधिवत्‌ बनाये जा रहे हैं। मैं सोचता था कि जुआ अपराध है 
अतः मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जुआ और पण लगाना इस अनुसूची 
के अधीन विधिवत्‌ कार्य के समान उपबन्धित कर दिये गये हें। मुझे वास्तव में 
दुःख हुआ जब कि सूची । की प्रविष्टि संख्या 78 बिना किसी विरोध के पारित 
कर दी गई। वह प्रविष्टि “भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार द्वारा 
संघटित लाटरी” है। मैं समझता हूं कि जिस सिद्धान्त के प्रति हम वचनबद्ध हे 
यह उसके विपरीत है। जुए और पण लगाने पर रोक होनी चाहिये। श्रीमान्‌, मैं 
इस प्रविष्टि का घोर विरोध करता हूं। 


*थ्री लक्ष्मीनारायण साहू (उड़ीसा : जनरल): माननीय सभापति जी, मैं इससे 
इस लिये प्रतिरोध करता हूं कि हम लोग जब राष्ट्र बनाते हैं सत्य और अहिंसा 
पर और महात्मा गांधी का इतना बड़ा आदर्श हम अपने सामने रखकर चलते हैं 
तो हम लोग जो विधान बनाते हैं उसमें बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह का जिक्र भी नहीं 
होना चाहिये। इससे तो यह प्रतीत होता है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार जो है वह 
गैम्बलिंग और बेटिंग को मदद देगी और कन्ट्रोल करेगी। क्या महाभारत का उदाहरण 
हमें याद नहीं है और हमारा उन पर टेक्स लगाना ठीक नहीं मालूम होता है। 


लाटरी के बारे में जो हमने कलाज में रखा है वह भी ठीक नहीं है। 


“सरदार हुकम सिंह: क्‍या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि पण लगाना और 
जुआ न हो? 


*थ्री लक्ष्मीनारायण साहू: जी हां, मैं यह चाहता हूं। 
*सरदार हुकम सिंहः कौन उसका प्रतिषेध करे? 


*थ्री लक्ष्मीनारायण साहू: संविधान-सभा, जो इस समय नियम बना रही हे 
उसका प्रतिषेध करे। (इसलिये सभापति जी, मैं इसका प्रतिरोध करता हूं।) 


]400] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मेरे दोनों मित्र श्री शिव्बन लाल 
और श्री साहू ने इस प्रविष्टि 44 के आशय को बिल्कुल ही गलत समझा है 
और उनकी यह मिथ्या धारणा है कि यदि इस प्रविष्टि को निकाल दिया जायेगा 
तो देश में किसी प्रकार का पण लगाना और जुआ न होगा। मैं उनसे यह निवेदन 
करूंगा कि यदि इस प्रविष्टि को निकाल दिया जाये तो पण लगाने और जुआ 
खेलने पर कोई भी नियंत्रण न रहेगा। क्‍योंकि यदि प्रविष्टि 45 वर्तमान है तो 
उसका प्रयोग पण लगाने और जुए की आज्ञा देने के लिये किया जा सकता हे 
या उनके प्रतिषेध करने के लिये किया जा सकता है। यदि यह प्रविष्टि नहीं रहेगी 
तो इस विषय में प्रान्तीय सरकारें निरुपाय हो जायेंगी। 


में आशा करता हूँ कि वे जो कुछ कर रहे हैं उसे समझें। यदि यह प्रविष्टि 
निकाल दी जाती है तो इसका यह भी परिणाम होगा कि यह विषय अपने आप 
ही है 2 की प्रविष्टि 99 के अधीन हो जायेगा। फल वही होगा अर्थात्‌ यह 
कि सरकार जुआ होने दे या उसका प्रतिषेध करे। अतः जो प्रश्न उठता 
है वह यह है कि यह प्रविष्टि यहां रहे या यहां से हटा कर सूची । में एक 
विशिष्ट मद के रूप में रखी जाये और या इसे प्रविष्टि 9। के अन्तर्गत समझ 
लिया जाये। यदि मेरे मित्र इस बात के बहुत उत्सुक हैं कि किसी रूप में भी 
पण लगाना और जुआ न हो तो ठीक बात यह होगी कि स्वयं संविधान में वे 
एक ऐसा अनुच्छेद रखें जिसके द्वारा पण लगाना और जुआ अपराध माने जायें। 
जो राज्य द्वारा असह्य हो। जिस रूप में वह है वह निरोधात्मक है और जुए का 
प्रतिषेध करने की राज्य को पूर्ण शक्ति होगी। मैं आशा करता हूं कि इस व्याख्या 
से इस प्रविष्टि पप की अपनी आपत्ति को वे वापस ले लेंगे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 45 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 45 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 38-6 जारी ) 


*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: क्‍या मैं आपसे यह निवेदन करूं कि 
आप पिछली प्रविष्टि 38 और पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र के संशोधन संख्या 3]। को 
फिर से ले लें? श्रीमान्‌, मैंने यह सुना था कि आपने इस प्रविष्टि को स्थगित 
करने के निदेश श्री टी.टी. कृष्णमाचारी को दिये थे, पर मैं अपने माननीय मित्र 
पंडित मैत्र के संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। 


“अध्यक्ष: बहुत अच्छा, प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 38 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
सशोधन स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 38 समवर्ती सूची में स्थानान्तरित की गई। 


संविधान का मसौदा [40] 


प्रविष्टि 46 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 46 सूची | में स्थानान्तरित की जाये।” 
*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 46 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


मसौदा-समिति को मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान भू अभिलेख स्थिति 
के संबंध में प्रान्तों में परस्पर इतना अन्तर है कि भूमि के बारे में कोई भी अखिल 
भारतीय विश्वसनीय सांख्यिकी प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह सत्य है कि मेरे 
संयुक्त प्रान्‍्त में पटवारी लोग इन सब अभिलेखों को रखते हैं और वे बडे योग्य 
होते हैं और उनसे हमें बहुत सी सांख्यिकी मिल सकती है। पर बिहार में पटवारी 
नहीं हैं इस कारण बिहार सरकार के पास बहुत सी महत्वपूर्ण सांख्यिकी नहीं हे। 
एक यह प्रश्न उठा था कि बिहार में कितनी भूमि में ईख बोई जाती है। और 
बिहार सरकार इसकी सूचना न दे सको। अतः बिना किसी ठीक भू अभिलेख 
के समस्त देश के लिये समरूप की सांख्यिकी बनाये रखना असंभव हैं और यह 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके लिये उपबन्ध करना चाहिये। जो संशोधन 
मैंने प्रस्तुत किया है कि कृषि तथा भूमि और अन्य सम्बद्ध विषयों को की 3 
में स्थानान्‍्तरित किया जाये उसके अनुसार मैं यह सुझाव रखता हूं कि हे भी 
उसी प्रकार से सूची 3 में स्थानान्तरित किया जाये और इस प्रकार हमारे यहां 
38४ 353 रखने की एक समान प्रणाली और भू राजस्व की समान दर हो जायेगी 

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह नहीं किया जायेगा 
तो आपको अखिल देश की एक समान सांख्यिकी नहीं मिल सकेगी और कृषि 
उन्नति में कमी हो जायेगी। 


चौधरी रणबीर सिंह (ईस्ट पंजाब : जनरल): सभापति महोदय, मुझे खेद है 
कि मैं समय पर संशोधन न दे सका। मैं ब्रजेश्वर दयाल जी की तरह से इसको 
फर्स्ट लिस्ट में नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको कांकरेन्ट लिस्ट में 
भेज दिया जाये और उसके लिये मेरा जो कारण है वह यह है कि अभी तक 
लैंड रेवेन्यू जो एसेज की जाती है वह मुखतलिफ प्रान्तों में मुखतलिफ सिस्टम 
की बिना पर की जाती है। मैं यह चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू टैक्स यूनीफार्म तरीके 
से एसेज हो सके जिस तरह से दूसरे इनकम टैक्स एसेज किये जाते हैं। उसी 
तरह से लैंडरेवेन्यू भी उसी बेसिस पर टेक्स हो सके। सारे देश के अन्दर हम 
एक ही ढंग के सिस्टम काम में ला सकते हैं। और वह मैं समझता हूं कि वह 
ढंग सब से बेहतर है जो हमारा प्रिंसिपल है दूसरे इन्कम्स को टैक्‍स करने का 
वही हमारा लैंड रेवेन्यू के टैक्स करने का होना चाहिये। जैसे आपने इनकम टैक्स 
मे तीन हजार तक माफी दी है उसी तरह एक किसान की भी जिसकी आमदनी 
तीन हजार तक नहीं है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। लाखों करोड़ों 
किसान जो हैं वह कान्सटीटियुएन्ट असेम्बली की तरफ आंखें खोले हुये देख रहे 
हैं और वह यह तव्क्को करते हैं कि यह असेम्बली कोई न कोई ऐसा कानून 
उनके लिये बनायेगी जिससे उनके साथ हजारों साल से जो अन्याय होता आया 
है वह दूर हो। 


]402] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[चौधरी रणबीर सिंह] 


वह अन्याय मैं समझता हूं कि दूर हो सकता है जब हम इसको कानन्‍्करेन्‍्ट 
लिस्ट में भेज दें ताकि आने वाले भविष्य के लिये यकसा कानून बने और कानून 
भी उसी बिना पर बनाया जाये जिससे दूसरे इनकम टैक्स किये जाते है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर 
सकता हूं। चूंकि हमारी राजस्व निर्धारण की प्रणाली वर्तमान काल में विनियमित 
है, इसके कारण समस्त प्रान्तीय प्रशासन में उथल-पुथल हो जायेगी। बाद में इस 
विषय पर संसद द्वारा अथवा विभिन प्रान्तों द्वारा अनुसंधान किया जा सकता हे, 
और यदि वे भू राजस्व आरोपण करने के किसी प्रबन्ध को स्वीकार कर लें और 
उन सरिद्धान्तों को स्वीकार कर लें जो आयकर के आरोपण में माने जाते हैं तो 
उस समय बाद में इस प्रविष्टि में परिवर्तन किया जा सकता है, पर आज ऐसा 
करना तो बिल्कुल असंभव है। इस विषय पर प्रान्तीय मुख्य मंत्रियों के साथ सम्मेलन 
में बहुत देर तक विचार किया गया और इस प्रविष्टि को जहां स्थान दिया गया 
है उसमें कोई परिवर्तन न करने के वे सर्वथा विरुद्ध थे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 46 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 46 सूची 3 में स्थानानतरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि प्रविष्टि 46 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

प्रविष्टि 46 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 47 


“प्रो, शिव्न लाल सक्सेना: में अपने संशोधन संख्या 35 को पेश नहीं 
करना चाहता हूं। 


“अध्यक्ष: इस प्रविष्टि पर अन्य और कोई संशोधन नहीं है। 
प्रविष्टि 47 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
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प्रविष्टि 48 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 363 में '6८]०४८०' शब्द के स्थान 
में धाक्ाईशा20 (0 [/8 7” शब्द और अंक रखे जायें।” 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: में भी अपने संशोधन संख्या 36 को पेश करता 


“कि सूची 2 को प्रविष्टि 48 सूची 3 में स्थानानतरित की जाये।” 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: मैं इनको स्वीकार नहीं करता हूं। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 363 में '6८]०८८०' शब्द के स्थान 
में धक्षाईटा20 (0 [/8 7” शब्द और अंक रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 48 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 48 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 48 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 49 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3632 में '6८]०८८०' शब्द के स्थान 
में धाक्षाईटा20 (0 [/8 7” शब्द और अंक रखे जायें।” 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 49 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


प्रविष्टि 44 और 49 पर अपने दोनों संशोधन पेश करने का उद्देश्य यह हे 
कि ये कर समस्त देश में एक से होने चाहियें और इसी कारण मैंने ये पेश 


]404] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


किया है कि ये प्रविष्टियां सूची 3 में ले जायी जायें। मेरी सारी योजना इस विचार 
को प्रस्तुत करती है कि दोनों केन्द्र और प्रान्तों को मिलकर सहयोग के साथ काम 
करने के हेतु कृषि और भूमि सम्बन्धी सब बातें सूची 3 में रखी जायें। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः प्रविष्टि 46 पर विचार प्रस्तुत करते हुये 
जो तर्क मैंने दिये थे उनके आधार पर मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता 


हूं। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3632 में '6८]०८८०' शब्द के स्थान 
में धाक्षाईशा20 (0 [/8 ॥' शब्द और अंक रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 49 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि संख्या 49 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 49 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 50 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 50 के अन्त में “७ 70905! शब्द जोड़ दिये जायें।” 
*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 50 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 


मेरा उद्देय केवल यह है कि आप अन्तर्देशीय जल-पथों अथवा सड़कों द्वारा 
ले जाने वाले यात्रियों और वस्तुओं पर कर आरोपण कर रहे हैं। ये सड़कें और 
जल-पथ कई राज्यों में से जाते हैं। एकरूपता, नियंत्रण और सामंजस्य रखने के 
लिये यह आवश्यक है कि केन्द्र को कुछ शक्ति हो मैं यह सुझाव करता हूं 
कि यह प्रविष्टि सूची 3 में रखी जाये जिससे कि केन्द्र और प्रान्त अपने कार्य 
में सामंजस्य स्थापित कर सकें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः में इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता 
हूं। 


संविधान का मसौदा [405 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 50 के अन्त में “० 70905! शब्द जोड़ दिये जायें।” 
संशोधन स्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि सूची 2 की प्रविष्टि 50 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 50 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

संशोधित रूप में प्रविष्टि 50 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 5 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3633 में '6८]०८८०' शब्द के स्थान 
में धध्याईलआ०0 (00 [458 ॥” शब्द और अंक रखे जायें।” 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 5। सूची 3 में स्थानानतरित की जाये।” 


कदाचित यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है कि इस प्रविष्टि को सूची 3 में 
स्थानान्तरित किया जाये। कृष्प आयकर करारोपण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मद 
है। मैं इस कर की समस्त आय को प्रान्त को देने के लिये तैयार हूं। पर समस्त 
देश में इसके आरोपण का समान परिणाम होना चाहिये। मान लीजिये मद्रास किसी 
दर से आरोपण करे और केन्द्र किसी और दर से। इससे बड़ा असन्तोष होगा। 
एकरूपता और सामंजस्य के लिये इस प्रविष्टि को सूची 3 में स्थानान्तरित किया 
जाये जिससे कि यदि विरोधी विधान हों तो देश के सर्वोत्तम हित के लिये उनमें 
सामंजस्थ किया जा सके। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3633 में '6८]०४८०' शब्द के स्थान 
में धश्ाईआ20 (00 [5 ॥” शब्द और अंक रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


]406] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 5। सूची 3 में स्थानानतरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 55 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 57 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 52 
*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3634 के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये: 


'कि सूची 2 में की प्रविष्टि 52 सूची | में स्थानान्तरित की जाये।!” 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 52 में से ॥णा-नाक्षाएणांट धए्25” शब्दों को निकाल 
दिया जाये।” 


यह केवल आनुषंगिक है। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 52 में से धाणा-नाक्ष०00० ॥प2ट$” शब्दों को निकाल 
दिया जाये।” 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्य 3634 के स्थान में यह संशोधन 
रखा जाये: 


'कि सूची 2 में की प्रविष्टि 52 सूची | में स्थानान्तरित की जाये।!” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 52 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
संशोधित रूप में प्रविष्टि 52 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 
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प्रविष्टि 53 
प्रविष्टि 53 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 54 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 54 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
“अध्यक्ष: अन्य कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 54 सूची | में स्थानानतरित की जाये।” 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 54 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 54 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 55 
प्रविष्टि 55 राज्य सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 56 
(संशोधन संख्या ॥20 पेश नहीं किया गया।) 
*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची 2 की प्रविष्टि 56 सूची 3 में स्थानान्तरित की जाये और उसके 
अंत में यह व्याख्या जोड़ दी जाये: 


%फ्रक्राधांक,--णात९ का त5 शाएए जा] 968 ८णा४॥।प९१ 35 0777 वी था 
ज39५ ॥6 3प079 0 6 एआाणा 00 ॥976 8ए5$ जा] 725906९ (0 ४8९5 णा 
वाएणा6 ३ट९०ाप्राश #णा ० भाओाए 0पर ए [ण९5॥0०5, 734९5, ०४॥॥72$ क्ात 
शा[0शशशा(&$. 7 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


(व्याख्या.-वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नौकरी से उद्भूत आय पर करों के 
संबंध में संघ के विधि बनाने के प्राधिकार पर किसी प्रकार के परिसीमन 
के रूप में इस प्रविष्टि की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जायेगा।) 


श्रीमान्‌ू, मैं यह कहूंगा कि संयुक्त प्रान्त के प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्थापित संशोधन 
में भी यह व्याख्या है, पर उस संशोधन को पेश करने के लिये वे यहां पर 
नहीं हैं। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यह संशोधन वहां होना चाहिये। अन्यथा 
यह आपत्ति होगी कि वृत्ति पर कोई कर संघ के आय कर आरोपण करने के 
प्राधिकार को परिसीमित करने के रूप में समझा जायेगा। इस कारण मैं समझता 
हूं कि इस व्याख्या को जोड़ना आवश्यक हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌ू, मैं समझता हूं कि शायद यह 
संशोधन मिथ्या धारणा पर आश्रित है। यह प्रविष्टि विशुद्ध रूप में प्रान्तीय प्रविष्टि 
है। आय कर आरोपण करने की केन्द्र की शक्ति को यह परिसीमित नहीं कर 
सकती है। इसके विपरीत इस प्रविष्टि 56 को इस प्रकार क्रियान्वित किया जा 
सकता है कि वह उस आय कर पर भी अपना अधिकार करने लगे जो केवल 
केन्द्र द्वारा उद्ग्राह्य है। श्रीमानू, आपको स्मरण होगा कि अनुच्छेद 256 में मैंने 
एक संशोधन पुर:स्थापित किया था जिसमें यह कहा गया था कि स्थानीय प्राधिकारियों 
द्वारा 008 कोई भी कर आय कर नहीं समझा जायेगा। यह संशोधन आवश्यक 
नहीं है। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं इस संशोधन पर जोर नहीं देता हूं। 
(सभा की अनुमति से सशोधन वापस किया गया।) 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 56 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 56 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


*अध्यक्ष: श्री पाटिल और श्री गुप्ते द्वारा एक नई प्रविष्टि रखने के लिये संशोधन 
की सूचना हे। 


(यह संशोधन पेश नहीं किया गया।) 


प्रविष्टि 57 
“अध्यक्ष: कोई संशोधन नहीं हे। 
प्रविष्टि 57 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
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प्रविष्टि 58 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“सूची 2 की प्रविष्टि 58 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये;- 


“58. ]#65 णा $3९ 0० 9प्रा209$6 एस 20065. 


हक 


58.0. [9४९६४ णा 30ए2॥5$207078. 
(58. वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर। 


हा विज्ञापनों पर कर।) ॥णएा70५० शब्द को निकाल देने का हम प्रयास 
कर रहे हैं। 


*प्रो, शिव्वन लाल सकक्‍ेनाः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में सूची 2 की प्रस्थापित 
नई प्रविष्टि 55 और 58-क को सूची | में स्थानान्तरित किया जाये।” 


श्रीमान्‌, वस्तुओं के क्रय विक्रय और विज्ञापनों पर कर के बारे की यह एक 
महत्वपूर्ण प्रविष्टि है। 


विभिन्‍न प्रान्तों द्वारा विक्रय कर के आरोपण ने बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी 
। और व्यापारिक क्षेत्रों में इस कर पर भिन्न-भिन्न दर के संबंध में बहुत रोष 
। 


भिन्न-भिन्न स्थानों में इसका भिन्‍न-भिन्‍न रूप है और प्रान्त में के व्यापार और 
उद्योग पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण समाचार पत्रों का इस 
मत पर बहुत अधिक जोर है कि इन करों का आरोपण केन्द्र द्वारा हो। मुझे इस 
बात की चिन्ता नहीं हे कि समस्त आय प्रान्तों को दे दी जाये, पर जिन सिद्धान्तों 
पर इन करों को आश्रित किया जाता है और जिस रीति से इनका उद्ग्रहण किया 
जाता है इन बातों को केन्द्र विनिश्चित करे। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस प्रविष्टि 
में ये किस प्रकार रख दिये गये हैं। विज्ञापनों के संबंध में कल ही बड़ा वाद-विवाद 
हुआ था कि यह संशोधन अनुच्छेद 3 के विरोध में है। विज्ञापनों पर कर का 
वास्तविक अर्थ है मत स्वातंत्रय पर कर। आप इस विषय पर अपने आदेश का 
स्थगन कर सकते हैं और मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह पेश ही किस प्रकार 
किया जा सकता हे। 


*अध्यक्ष: संशोधन संख्या 22 की सूचना कई सदस्यों ने दी हे। 
*थ्री वी. आई. मुनिस्वामी पिल्‍्ले (मद्रास : जनरल): मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3638 के निर्देशानुसार सूची 2 
की प्रविष्टि 58 में 'फण८ा३5० एण 20005? शब्दों के पश्चातू “ताला धध्ा 
प८टए७])०४[००८५७ शब्द, और 4६९४ 0 80ए2८॥8०772८॥' शब्दों के पश्चात्‌, “(गगाशः 
वाक्ा 0056 ४77०9? ॥ 'िटए००४7००४५, शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


*थ्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली): मैं सुझाव रखता हूं कि इसे भी स्थगित रखा 
जाये। 
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“अध्यक्ष: यह वही प्रश्न है जो कल उठाया गया था। मैंने अपना आदेश देने 
के लिये इसे स्थगित किया था। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं सुझाव देता हूं कि संशोधन संख्या 
322 को एक स्वतन्‍त्र संशोधन के रूप में समझा जाये जिसको एक और प्रविष्टि 
द्वारा लाया जा सकता है। और यदि मंजूर कर लिया जायेगा तो बाद में मसौदा-समिति 
दोनों को मिला देगी। इस बात के अधीन रहते हुये यह प्रविष्टि पारित की जा 
सकती है। जो लोग 22 में रुचि रखते हैं उनको उसे एक अतिरिक्त प्रविष्टि 
के रूप में प्रस्तुत करने के लिये अनुमति दे दी जाये। 


“अध्यक्ष: जहां तक समाचार-पत्र और विज्ञापन का संबंध है आपकी बात उनको 
स्पर्श तक नहीं करती है। 


*शथ्री देशबन्धु गुप्त: यदि यह सोचा जाये कि मसौदा-समिति इसके लिये कहीं 
अन्य उपबन्ध करे तो इस प्रविष्टि पर एक बार सभा द्वारा विनिश्चय कर लेने 
पर उसको दुबारा लेना कठिन हो जायेगा। 


*ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: तीनों सूचियों पर चर्चा समाप्त करने के 
पूर्व ही इस विषय को प्रस्तुत किया जा सकता हे। 


“अध्यक्ष: में इसे पृथक्‌ रूप में लेने की उस समय आज्ञा देने के लिये तैयार 
हूं जब हम 88-क को लें जिसको हमने कल स्थगित किया था। अतः स्थिति 
यह है कि विज्ञापन संबंधी विषय स्थगित किया गया, पर उसको छोड़कर, 
डॉ. अम्बेडकर द्वारा संशोधित रूप में इस प्रविष्टि पर मत लिया जाये। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: जबकि आदेश लम्बित हे तो यह किस प्रकार 
पारित किया जा सकता हे। 


*थ्री देशबन्धु गुप्त: यदि इसे स्थगित कर दिया जाये तो कार्य अधिक सरल 
हो जायेगा। 


“अध्यक्ष: अच्छा, तो इसे स्थगित रहने दीजिये। हम इसे 88-क के साथ ले 
लेंगे। जिसको हमने कल स्थगित किया था। 


सूची 2 की प्रविष्टि 58 स्थगित की गई। 


प्रविष्टि 59 
“अध्यक्ष: प्रविष्टि 59। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव पेश करता हूं 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 59 के अन्त में यह जोड़ दिया जाये:- 


“9फ)]०८० 0० ॥6 कञाएंग्रणा$ ए था 2] एी 8 वा? 
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सूची 3 में हम यह कहेंगे कि करारोपण के सिद्धान्त निर्धारित करने की शक्ति 
केन्द्र को होनी चाहिये। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 59 के अन्त में यह जोड़ दिया जाये:- 
"9फ्र[०० 00 06 कञाठएशंडंगा$ ण थाएए 2] एवं वा, 7 
संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 59 सूची 2 का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 59 राज्य-सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टियां 60 से 63 
प्रविष्टि 60 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 6/ राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 62 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 63 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 64 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 64 अपमार्जित की जाये।” 
वह समवर्ती सूची में ले ली गई है। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची 2 की प्रविष्टि 64 अपमार्जित की जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सूची 2 की प्रविष्टि 64 राज्य-सूची में से अपमार्जित की गई। 


प्रविष्टियां 66 और 66 
प्रविष्टि 65 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
प्रविष्टि 66 राज्य-सूची में प्रविष्ट की गई। 
“अध्यक्ष: कुछ नई प्रविष्टियां प्रस्थापित की गई है। सं. 322। 


]42] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


प्रविष्टि 67 


*काका भगवन्त राय (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ): श्रीमान्‌, मैं 
प्रस्ताव पेश करता हूं; 


“कि सूची 2 में यह नई प्रविष्टि प्रविष्ट की जाये:- 
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(67. प्रथम अनुसूची के भाग 3 में के राज्य के शासक को दिये जाने वाला 
भत्ता।) 


श्रीमान्‌, प्रथम अनुसूची के भाग 3 में के राज्य के शासक को राज्य के राजस्व 
में से भत्ता दिया जायेगा और उसका भार राज्य के बजट पर होना चाहिये। अतः 
यह उचित तथा ठीक है कि राज्य के विधान-मंडल को उस पर विचार करने 
की शक्ति होनी चाहिये। राज्य के लोगों को ही वे राजस्व देने होंगे जिनमें से 
यह भत्ता दिया जायेगा। अत: राज्य के लोक प्रतिनिधि का इस विषय में हाथ होना 
चाहिये और मेरी प्रविष्टि द्वारा राज्य के विधान-मंडलों को शासकों को दिये जाने 
वाले भत्ते पर विचार करने का अवसर मिलेगा। अतः मैं निवेदन करता हूं कि 
इस विषय को सूची 2 में रखा जाये। 


*ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमानू, यह विषय संविधान के उस भाग 
के अन्तर्गत आ जायेगा जिसे हम वर्तमान मसौदे में जोड़ना चाहते हैं और जिस 
भाग में शासकों को दिये जाने वाले समस्त भत्ते रखे जायेंगे। अभी मैं किसी ऐसे 
संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता हूं। में समझता हूं कि जिस भाग को संशोधन 
द्वारा पुरःस्थापित करने का हम विचार कर रहे हैं उस भाग को देख कर मेरे 
मित्र यह समझ जायेंगे कि उनके उद्देश्य की पूर्ति हमारी प्रस्थापना से होती हे 
या नहीं। यदि उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो जिस समय वह भाग सभा 
के समक्ष आये उस समय उस पर संशोधन पेश करने में वे बिल्कुल नियमानुकूल 
होंगे। 

*काका भगवन्त रायः श्रीमान्‌, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हुं। 

(सभा की अनुमति से सशोधन वापस किया गया।) 


“अध्यक्ष: इसके बाद मुद्रित सूची अंक 2 में नई प्रविष्टियों के रूप में कई 
संशोधन हैं। 


(संशोधन संख्या 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 
3648, 3649 और 3650 पेश नहीं किये गये।) 


इतने ही संशोधन सूची 2 के संबंध में हमारे पास थे। 


संविधान का मसौदा [43 


सूची 3 प्रविष्टि ॥ 


“अध्यक्ष; अब हम सूची 3 पर आते हैं। सूची 3 की प्रविष्टि संख्या ॥। 
इस पर मुझे कोई संशोधन दिखाई नहीं देता है अतः मैं उस पर मत लेता हूं। 


प्रविष्टि | समवर्ती सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 2 


*अध्यक्ष: इसके बाद हम प्रविष्टि 2 पर आते हैं। इस पर भी मुझे कोई 
संशोधन नहीं दिखाई देता है। मैं उस पर मत लेता हूं 


प्रविष्टि 2 समवर्ती सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 2-क 
“अध्यक्ष; इसके बाद हम प्रविष्टि -क पर आते हैं। डॉ. अम्बेडकर। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची 3 की प्रविष्टि 2 के पश्चात्‌ यह प्रविष्टि प्रविष्ट की जाये:- 
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(2-क. विधि द्वारा स्थापित राज्य की सुदृढ़ता से सार्वजनिक व्यवस्था बनाये 
रखने से अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये 
रखने से संसक्त कारणों के लिये निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।) 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। 
“अध्यक्ष: श्री कामत द्वारा संख्या 2899 का एक संशोधन है। 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌ू, सूची 5 (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 89 
को मैं पेश करता हूं। 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 24 में सूची 3 की प्रस्थापित 
नई प्रविष्टि >-क अपमार्जित की जाये।” 


]44] भारतीय संविधान-सभा [2 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


*अध्यक्ष: यह संशोधन तो है नहीं, वरन्‌ अपमार्जन की मांग है। पर मैं आपको 
भाषण देने दूंगा। 

*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, मैं समझता हूं कि सूची | में प्रविष्टि 3 के 
स्वीकार कर लेने पर हमें निवारक विरोध के लिये और अधिक क्षेत्र अथवा आधार 
की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमने संविधान में बहुत अधिक 
सीमा तक प्रजा की स्वतन्त्रता को निर्बन्धित कर दिया है और सूची | के मद 3 
में, जिसको हमने कुछ दिन पूर्व ही पारित किया है यह उपबन्ध कर दिया गया है 
कि केन्द्रीय संघ की विधायिनी शक्ति का विस्तार भारत की प्रतिरक्षा विदेशीय कार्य 
या सुरक्षा संबंधी कारणों से भारत के राज्य-क्षेत्र में निवारक निरोध तक है। मैं ऐसी 
किसी अन्य युक्‍क्तियुक्त परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकता हूं जिनमें निवारक 
निरोध प्रयुक्त हो सके या प्रयुक्त किया जाये। राज्य द्वारा निवारक निरोध की शक्ति 
का प्रयोग सिवा भारत की प्रतिरक्षा विदेशीय कार्य या सुरक्षा संबंधी कारणों के अन्यत्र 
नहीं होना चाहिये और यह शक्ति संघ विधान-मंडल को सौंपी जा चुकी है। इस 
विषय को समवर्ती सूची में रखना मैं कल्याणकारी या बुद्धिमानी की बात नहीं 
समझता हूं---अर्थात्‌ यह कि यह विषय दोनों के संघ तथा राज्यों के अधिकार में रहे। 
विधि द्वारा स्थापित राज्य की सुदृढ़ता से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा 
समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं के बनाये रखने से संसक्‍त 
कारणों के लिये निवारक निरोध संबंधी शक्तियां हमें नहीं सौंपनी चाहियें। संसार के 
मैं किसी भी ऐसे संविधान से परिचित नहीं हूं जिसमें किसी अनुच्छेद के रूप में 
अथवा संविधान की अनुसूची के रूप में एकक अथवा केन्द्र को ऐसी व्यापक शक्ति 
दी गई हो। हां, इस बात से तो मैं भली भांति परिचित हूं कि आपात काल में ये 
शक्ति केन्द्र की हो जाती है। इसके लिये हमने अध्याय |] में उपबन्ध कर दिया 
है जिसको यह सभा स्वीकार कर चुकी है। सूची | की प्रविष्टि 3 के अधीन केन्द्र 
को निवारक निरोध की शक्ति प्राप्त है मसौदा-समिति का यह उपक्रम बहुत ही 
खतरनाक है और में आशा करता हूं कि सभा शासन सुदृढ़ता संबंधी आधारों पर 
निरोध के लिये केन्द्र और राज्यों में और अधिक शक्ति निहित करने के इस उपक्रम 
में सहयोग नहीं देगी। इसकी शब्दावली बहुत ही अस्पष्ट है उसका अर्थ हानिकारक 
भावों से परिपूर्ण है और उसका अभिप्राय संकटपूर्ण है और अपने देश के लिए इस 
संविधान में हम जिस लोकतंत्रात्मक गणराज्य के निर्माण करने का विचार प्रस्तुत करते 
हैं यह उसकी भवना के अनुकूल नहीं है। मैं यह समझता हूं कि शासन सुदृढ़ता 
संबंधी आधारों पर यदि केन्द्र या राज्यों को शक्ति सौंपी जाती है तो ऐसा स्पष्ट 
कहिये और उसे राज्यद्रोह कहिये या और कुछ कहिये और उचित वैधिक विचार के 
पश्चात्‌ दंडनीय अपराध के रूप में उसके लिये उपबन्ध करिये। पर मैं इस प्रकार 
की शक्तियों को केन्द्र या राज्यों को नहीं सौंपना चाहता हूं कि वे किसी व्यक्ति को 
इस संदेह पर निरुद्ध कर सकें कि वह विधि द्वारा स्थापित सरकार की सुदृढ़ता को 
हानि 00068 च्चायेगा। आप उसको बन्‍्दी बनाने तथा उसके संबंध में ठीक वैधिक विचार 
करने उस पर दोष सिद्ध करने के लिये उपबन्ध बना सकते हैं। पर उसे केवल 
इस आधार पर निरुद्ध करना कि जिन लोगों के हाथों में शक्ति है वे यह सोचते हैं 
कि सरकार की सुदृढ़ता संकट में है एक बहुत ही बड़ा दुखदायी दुष्कर्म होगा 
जिसका आधुनिक काल में प्रयोग हो रहा है। श्रीमान्‌ू, मैं समझता हूं कि यह बड़ा 
गम्भीर विषय हे। सिद्धान्तहीन व्यक्तियों के हाथों में पड़ने पर ऐसा उपबन्ध बड़े 
भयंकर परिणामों का कारण होगा। अत: मैं समझता हूं कि इस प्रविष्टि को इस सूची 
में से अपमार्जित किया जाये। 


संविधान का मसौदा [45 


“अध्यक्ष: भावी कार्यक्रम पर कुछ घोषणा करने के लिये मुझसे कहा गया 
था। आगामी सप्ताह का कार्यक्रम मैं प्रस्थापित करता हूं अर्थात्‌ आगामी सोमवार 
से सप्ताह के अन्त तक का। 


5 सितम्बर, सोमवार: पंचम और षष्ट अनुसूचियां और द्वितीय अनुसूची। 


6 सितम्बर, मंगलवार: 263-क, 264, 264-क, 265, 265-क और 
266 अनुच्छेद। 


7 सितम्बर, बुधवार: 28, 282, 282-क और 283 अनुच्छेद। 


8 सितम्बर, बृहस्पतिवार: 296, 299, 302, 243, 244, 245 और 
234-क अनुच्छेद। 


9 सितम्बर, शनिवार: 304 और 305 अनुच्छेद तथा अष्टम अनुसूची। 


यदि मुझे यह अनुभव हुआ कि जितनी शीघ्रता से हम कार्य करना चाहते हें 
उतनी शीघ्रता से कार्य नहीं हो रहा है और इन सब बातों को हम दो सप्ताह 
में पूरा नहीं कर सकेंगे तो फिर मुझे यह विचार करना पड़ेगा कि हम एक दिन 
में दो बार बेठें या नहीं क्योंकि इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिये मैं आगामी 
सप्ताह से आगे नहीं जाना चहता हूं। काम में हम जितनी प्रगति करेंगे उसके अनुसार 
हम अपने कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। 


मैंने सोचा था कि हम आज इस सूची 3 को समाप्त कर देंगे पर हम न 
कर सके। अत: अब केवल यही मार्ग है कि या तो हम आज दोपहर बाद बेठें 
या कल। 


*सेठ गोविन्द दासः आपने उस तिथि की घोषणा नहीं की जिस तिथि को 
यह सत्र समाप्त होगा। मैं इस बात को जानना चाहता था जिससे कि हम अपने 
कार्यक्रम नियत कर सकें। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में इसके बारे में कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है क्‍योंकि 
यह जानना कठिन है कि हम कितनी प्रगति कर सकेंगे। पर हम यथा संभव शीत्र 
ही इस कार्य को समाप्त करना चाहते हें। 


कल हम प्रातःकाल नौ बजे समवेत, होंगे। 4॥ बजे तक हम इसे समाप्त कर 
देंगे। 
इसको पश्चात्‌ सभा शनिवार 3 सितम्बर, 949 के प्रातः 9 बजे 
तक के लिये स्थगित हुई। 


